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 संसदीय  वाद  विवाद

 Q—TRAAT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 शासकीय  वृत्तान्त

 अमय
 Rave ३९४७

 नहीं  हो  सकती ।  वह  प्रेसਂ  वक्तव्य जिस  पर

 माननीय  सदस्य  विश्वास कर  के  रहे  हैं

 एक  पक्षीय  विवरण  मात्र  हैँ  ।

 २४  १९५४

 |  heeactia  के  विषय  में  वक्तव्य

 सभा  सवा  बजे  समवेत  हुई  प्रधान  मंत्री  तथा  चेदेदिक-कार्य  एवं

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  :

 महोदय  पीठासीन
 सदन  को  विदित  है  कि  विगत  फरवरी  में

 नहीं  पूछे  गये
 :

 भाग  १  प्रकाशित
 सं०  रा०  रूस  Ait  ब्रिटेन  ने

 नहीं
 वापस  में  सहमत  हो  कर  गणराज्य  चीन  के

 राज्य  परिषद्  से  संदेश  साथ
 एक  ऐसे  सम्मेलन के  बुलाने  का  निश्चय

 सचित्र
 :

 मुझे  सदन  को  यह  सुचना  देनी
 किया  जिसਂ  में  सम्बन्धित  अन्य  राज्य  भी

 है  कि  राज्य  परिषद् ने  लोक  सभा  द्वारा  १२  बुलाये  जायें  और  जो  कोरिया  और  हिंदचीन

 art  १९४५४  पारित  मुस्लिम  वक्फ  की  समस्या  पर  विचार  करें  ।  इस  सम्मेलन  कीਂ

 विधेयक  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  बैठक  सप्ताह  जेनेवा  में  शुरू  हो  रही

 कर  लिया  है  |  है  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  प्रधान  मंत्री  हम  न  तो  इस  सम्मेलन  में  भाग  ले  रहे

 के  वक्तव्य  से  में  एक  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  हैं  पौर  न  हमने  हिंदचीन  में  चलने  वाले  युद्ध  में

 की  कौर  ait  का  ध्यान  ऑ्राकर्षित  a  भाग  लिया है  ।  फिर  भी  हमें  हिन्दी
 जिस  की  सूचना  में  पहले  हीਂ  दे  चुका  की  समस्या  में  रुचि  है  र  उस  के  विषय  में
 ae  चूंकि  चुनाव  कल  होने  जा  रहे

 म
 हमें  भारी  चिन्ता  है  भ्र भी  हाल  में

 संकेत
 इस  के  बारे में  हुई  बातों के  सम्बन्ध में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ध्यान  आकर्षित  करना  हम  यह  भी  चाहते  हू  कि  जेनेवा  सम्मेलन

 प्रावव्यकਂ  नहीं  ।  सुचना  मिलते  ही  में  उस  की
 बात  चीत  द्वारा  इस  प्रश्न  को  सुलझाये  शर

 ग्राह्मता  arte  की
 जांच

 के
 लिये

 भेज देता हूं  ।
 va  में  सफल  जिसਂ  से यंद्ध ्  की  वह

 माननीय  सदस्य  दरा  उठाई  गई  बात  विधि  ate
 छाया  नष्ट  हो  जिस  ने  बहुत  समय  से

 व्यवस्था की  है
 जो

 राज्य  का  ।  हमारे  पड़ौसी
 प्रदेशों  को  ग्राच्छन्न  कर  रखा  है

 माननीय  मंत्री  जांच कर  के  उपलब्ध  सुचना  झर
 जो

 गहनतर  विस्तृत तर  होने  का

 यथाशीघ्र मुझे  दे  देंगे  ।
 सदन  में  उस  पर  चर्चा  संकेत दे  रही  है

 11012
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 [at  जवाहरलाल

 इस  समस्या  की  बुनियादी  वास्तविकताश्रों  आरम्भ  हुआ  था
 ।  जापान से  युद्ध  के

 बीच

 भ्ंतग्रंस्त  राष्ट्रीय  भावनाओं  का  रोक  वियत  fare  जो  REX  में  स्थापित

 वहां  की  वर्तमान  राजनीतिक  तथा  सैनिक  अमरीकी  तथा  मित्र  राष्ट्रों  की  सेना

 परिस्थिति  की  पृष्ठभूमि  का  ज्ञान  की  सहायता  की  AY  ।  अरन्य  राष्ट्र  वादियों  तथा

 wie  सफल  सिद्ध  हो  वाले  समाधान  अन्य  दलों  ने  भी  सहायता  की  थी  ।  होगी

 के  लिये  झ्रावश्यक  है  |  मिन्ह  इन  सब  के  नेता  थे  ।  उस  समय  की

 वियट  मिन्ह  उद्घोषणा  में

 हिंदचीन  के  इस  संघर्ष  की  जड़  में  सारत
 तथा  चीन  द्वारा  जन तन् त्रीय  सिद्धान्तों

 उपनिवेशवाद से  मोर्चा  लेन  वाला  आन्दोलन  कीं  रक्षाਂ  का  वर्णन  किया  गया  था  ।  उस  में

 श्र दमन  कर  के  आर  फूट  डाल कर  दबाने
 इन  महान  शक्तियों  से  यह  उद्घोषणा  करने

 वाले  परंपरागत  तरीकों  से  उस  का  निपटाया  को  कहा  गया  था  कि  जापानी  सैनिकों  को

 जाना  है  ।  देश  से  निकालने  के  gare  हिन्द  चीनियों  को

 विदेशी  हस्तक्षेपों  से  मामला  शर  पूर्ण  स्वच्छता  दे  दी  जायेगी  ।

 भी  उलझ गया  है  ।  फिर
 भी

 यह  मूल  रूप  में  द्वितीय  विश्व  युद्ध के  एक
 उपनिवेश-विरोधी  तथा  राष्ट्रीय  संघर्ष  है  |

 अस्थायी  सरकार  जिस  में  पन्द्रह  सदस्यों  में  से

 इस  की  मान्यता  तथा  स्वतन्त्रता  व  स्वाधीनता
 पांच  साम्यवादीਂ  थे  स्थापित  की  गई  थी  ।

 के  राष्ट्रीय  भावों  का  समाधान  दौर  विदेशी
 साधारण  राष्ट्रवादियों  ने  कैथोलिकों  तथा

 दबाव  से  उन  की  रक्षा  ही  निबटारे  व  शान्ति
 meg  व्यक्तियों  ने  इस  का  समधन  किया  था  ।

 का  भ्राता  बन  संकते  हू  ।  बड़े  बड़े  स्रोत्रों
 होचि  मिन्ह  के  जन तन् त्रीय  गणतन्त्र पी '

 का  प्रयोगਂ  करने  तथा  बड़ी  बड़ी  व्यूहरचना  के  निर्वाचित  हुए  थे  जिस  की

 करने  पर  भी  झगड़ा  अज  भी  गुरीला  युद्ध
 उद्घोषणा  सितम्बर  PEv4  में  भी  की  गई  थी

 है  ।  शर  कोई  भी  निश्चित  या  स्थाई  मोर्चा
 तथा  उसे  समय  की  चीन  सरकार  ने  मान्यता

 नहीं  है  ।  देश  प्रतिद्वंद्वी  शक्तियों  में  विभक्त
 दी  थीं ।  ६  मार्चे  १९४६  को  फ्रांस

 हो  गया  परन्तु उन  के  अपने अपने  क्षेत्रों
 जिस  ने

 अरब  युद्ध  crate  हिन्द  चीन  पर
 की  सीमायें  निश्चित  नहीं  हें  ।  बड़ी  बड़ी

 कार  कर  लिया  होगी  मिन्ह  से  एक  समझौता
 बस्तियां  तथा  सीमावर्ती  क्षेत्र  खण्ड  व  जन  संख्या

 दिन  प्रति  दिन  प्रगति  राज निष्ठा  इधर से  उधर
 किया ।  उस  में  फ्रांस ने  विकट  नाम  के

 जन तन् त्रीय  गणतन्त्र  को  ६ ६, स्वतन्त्र  राज्य  के
 बदलती हैं  ।  युद्ध में  विजय  तथा  पराजय होती  रूप  में  जिस  की  भ्र पनी  tae  सेना
 है  ।  स्थान  लिये  जाते  हें  तथा  पुनः  लिये  जाते  हैं  ।

 तथा  वित्त  हो  कौर  जो  हिन्द  चीन  राज्य-संघ
 परन्तु  युद्ध  वर्ष ोत्तर  वर्ष  में  बढ़ती  भयानकता

 से  होता  है  ।  लाखों  सैनिक  तथा
 तथा  फ्रांसीसी  संघ  का  भाग  होती  मान्यता  दी

 थी
 ag  प्रबन्ध  afer  समय  तक  नहीं  चला  |

 न्य  इस  के  बावजूद  किਂ  वे  किस  कौर
 2E Ue  में  होचि  मिन्ह  के  गणतन्त्र  तथा  फ्रांसीसी

 के  मरते  ह  तथा  ज़ख़्मी  होते  हें  अथवा
 साम्राज्य  में  झगड़ा  हुआ  जो  अभी

 दुख  उठाते  हैं  शौर  उन  का  देश  बर्बाद  चल  रहा है
 ।  जून  १९४८  में  फ्रांस  ने  नाम

 होता
 के  ways  बातों  दाई  के  साथ

 हिन्द  चीन  में  साम्राज्यवाद  को  चुनौती  एक  समझौता  किया  तथा  उसे  विकट

 का  श्रार्दोलन  2& Yo  में  जापानियों  के  विरुद्ध  नाम  को  अध्यक्ष बना  दिया  ।  उसे
 उन्हों  ने
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 फ्रांस  संघ  में  सम्मिलित  एक  राज्य  मार्ना
 शीघ्र  ही  दूसरी  घटनायें  हुई ई  जिन से  हमें

 इसीਂ  प्रकार  के  समझौते  हिन्द  चीन  के  दो  कुछ  चिन्ता  तथा  arta  ई  |  इन  में

 प्राय  लागोस  तथा  कम्बोडिया  ह

 राज्यों  के  साथ  फ्रांस  ने  किये  ।
 (१)  तुरन्त  तथा  ठोस  बदले का  तथा

 इस  स्थिति  हिन्द  चीन  का  झगड़ा  चीनी  मुख्य  भूमि  पर  ATH  की  सम्भावना

 अपना  विमान  तथा  अति  अधिक  अदा  का  वीरवार  face  तथा  हिन्द  चीन  में

 रूप  धारण  करने  अर्थात  वह  दो  शक्ति  Tet  यद्ध के  क्षेत्र  तथा  गतिਂ  को  बढाने  सम्बन्धी

 बीच  के  झगडे  का  प्रतिदिन  बता  ।  फ्रांसी  ब्य  |

 feat  को  वह  सहायताਂ  तथा  सामग्री  हिन्द
 (२)  दक्षिण  पूर्वी  एशिया  में  संघ  क्त

 चीन  में  युद्ध  करने  के  लिये  हो  गई  जो  तथा  सामूहिक  कार्यवाही  में  भाग  लेने  के  लिये

 संघ  क्त  राज्य  अमरीका  ने  फ्रांस  को  दी  थी  ।
 पश्चिमी  ares  लिया  न्यू  जी  लेंड  ,  ग्राम  रिकी

 यह  प्रकाशित  gate  कि  दूसरी  शोर  विकट  तथा  कुछ  एशियाई  राज्यों  को  अ्रमन्त्रण  |

 fare  यद्यपि  wat  तक  वह  यहीं  कहता  इस  के  पुर्व  वक्तव्य  दिये  गये  थे  जिन  में

 किਂ  युद्ध  फ्रांसीसी  उपनिवेशवाद  के  विरुद्ध है  पूर्वी  ऐशिया  के  देशों  के  लिये  एक  प्रकार  के
 चीन  केਂ  लोकतन्त्रीय  संघ  से  सहायता  प्राप्त  हुई  एकतरफा  मनरो  सिद्धान्तਂ  की  बात  कही

 जिस  की  सरकार  उस  मान्यता  को  जारी  रखती
 गई  थी  ।

 है  जो  va  के  पूर्वगामी  ने  वियट  नाम

 के  संघ  को  दी  थी  |  इस  प्रकार  हिन्द  चीन  में  प्रत्यक्ष  हस्तक्षेप

 करन  तथा  युद्ध  का  अन्तर्राष्टीयकरण  करने

 एकਂ  हस्तक्षेप  के  दूसरा  हस्तक्षेप

 होता  रहा  तथा  प्रति  भयंकरता बढ़  गई  ।

 र  उसे  बढ़ाने  व  गम्भीर  बनाने के  ict

 वार्तालाप  अघिक  से  शरीक  कठिन  तथा
 थ  |

 भारत  सरकार  को  बड़ा  खेद  तथा  चिन्ता
 निष्फल  हो  गया  ।  इस  पृष्ठभमि  पर  ही  पिछले

 मासों  की  घटनायें हुई  हें

 है  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  सम्मेलन  के  जो

 प्रत्यक्ष  रूप  से  यह  विचार  कर  के  बलाया  गया
 इन मं  से  पहली  घट नाब लिन  शक्तियों  था  कि  वार्तालाप  होना  सम्भव  तथा  शझ्रावस्यक

 का  fara  कि
 जेनेवा  सम्मेलन  एक  उद्घोषणा  की  जाये  जिस  में  विश्वासਂ

 इस  समस्या  पर  बिचार  किया  जाय  |  हम

 a

 का  प्रभाव  अर  समझौता  न  होने  पर

 od  इस  सम्मेलन  का  स्वागत  किया  तथा
 दंड योजना  की  धमकियां  हों  ।  वार्तालाप  केਂ

 आशा  प्रकट  की कि  इस  के  फलस्वरूप  पहले  से  ही  तिरस्कार  तथा  विश्वास

 चीन  में  शान्ति  स्थापित  होगी  ।  इस  मं  हमन  के  प्रभाव  की  उद्घोषणायें  होने  से  वार्तालाप

 निबटारे  के  लिये  वार्तालाप  को  जारी  रखना
 में  बाधा  पड़तीਂ  है  ।  वे  प्रे  वातावरण  में  आरम्भ

 at  निचय  देखा  ।  उस  समय  मन
 होत ेहें  तथा  उन  में  यदि  कोई  प्रगति  होती है

 इत  सदन  में  दिये  वक्तव्य  में  यह  प्राथना करने  तो  श्रंखलित  प्रगति  होती है  ।

 का  साहस  किया  था  कि  हिंद  चीन  में  एक
 एक  कौर बात  जिस  से  हमारी  आशंका

 वध  विराम  रेखा  बनाई  जाये  ।  सदन ने  उस
 श्रव्य  यह  है

 किः  हिन्द  चीन  में  युद्ध
 का  एक  मत  हो  कर  स्वागत  किया  था  ।

 की  गति  बढ़  रही  है  तथा  युद्ध  सामग्री  का

 जब  fe  जनता  सम्मेलन  सम्बधी
 सम् भरण

 भी
 बढ़  रहा  है  ।

 बढ़े  हुए  सम्भरण

 fare  मिन्ह  सहायता के  लिये निश्चय  स्वागत घटना  किन्तु
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 आये  हैं  ।  यह  arg  लगाया  जाता  है  कि  इसਂ  afd  हमारे  लिये  केवल  बलवती  इच्छा

 से  उन्हें  सैनिक  विजय  प्राप्त  करने  केਂ  ही

 जिसके  परिणामस्वरूप  aaa  सम्मेलन  उन  है  गी

 है  अपितु  तत्कालीन  श्रावस्यकता

 के  लिये  लाभप्रद  सिद्ध  अधिक  are

 करने के  योग्य  जाता है  ।  फ्रांसीसी  हिन्द  चीन  एक  देश  है  तथा

 वियट  नाम  की  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 निकटवर्ती  क्षत्र  उस  के  बड़े  बड़े  त्याग ों  के

 कीਂ  सहायता  बढ़ा  दी  गई  है  तथा  और  अघिक  बावजूद  वह  विदेशी  हस्तक्षेप  में  फंस  गया

 सहायता  के  श्राइवासन  दिये  गये  हें  ।  है  तथा  उस  की  स्वतन्त्रता  की

 मय  हो  गई  है  ।  हिन्द  चीन  की

 भारत  में  हमारे  लिये  ये  घटनायें  aia  हम  पर  प्रभाव  डालती  है  तथा

 चिंताजनक  हैं  तथा  शोचनीय  महत्व  की  हैं  ।
 हम  से  चाहती  है

 कि
 हम  इस  झगड़े  के  झुकाव

 उन  के  संभाव्य  परिणाम  एशियाई  देवों  की  को  इस  के  विस्तार तथा  वृद्धि
 की  शोर

 से

 हाल  में  प्राप्त  की  गई  तथा  प्रिय  स्वतन्त्रता  हटाने  तथा  वह  झुकाव  उत्पन्न  करने
 के  लिये

 से  टकराते हें  ।  ठंडे  हृदय  से  विचार करें  भरसक

 प्रयत्न  करें  जिस  के  परिणामस्वरूप  झगड़े

 एशियाई  देशों  स्वतन्त्रता  तथा
 का  निपटारा हो  जाये  :

 प्रभुत्व  संपन्नता  को  बनाये
 रखना

 निर्देशित  तथा  विदेशी  राज्य  को  समाप्त

 भारत  सरकार  को  विश्वास  है  कि
 करना  एशिया  के  लोगों  समृद्धि  तथा

 उनਂ  के  दृष्टिकोण  के  समस्त  उनके
 fara  शान्ति  के  झ्राव्यक है  ।

 हृदय  में  बेठ  हुए  भ्रमों  तथा  उन  के  विरोधी

 के  बावजूद  भी  जिनेवा  में  एकत्रित
 हम  एशिया  में  कोई  विद्वेष  स्थिति  नहीं

 होने  वाले  महान  राजनीतिज्ञों  तथा  उन  के
 चाहते  और  न  ही  हम  संकुचित  तथा

 क्षेत्रीय  एशियाई  प्रादेषषिकता  के  समाज  हें  ।
 देशवासियों  का  एक  ही  उद्देश्य  किः  युद्ध

 के  उमड़ते  तूफान  को  रोकਂ  दिया  जाये  ।
 हम  wat  यह  चाहते  हूं  कि  हमारा  तथा

 अन्य  लोगों  विशेषकर  हमारे  पड़ौसियों
 कुछ  कठिनाइयों  तथा  गतिरोधों  को  सुलझाने

 में  सहायता  करने  तथा  शान्तिपूर्ण  निबटारा
 एक  शान्ति  क्षेत्र  श्र  हम

 करने
 में  सहायता  करने  अपनी  हार्दिक खिंचाव व  युद्धों  में  न  तो  भाग  लें  कौर न  ही

 उन  से  सम्बद्ध हों  ।  हमारा  विद् वास हैकि है  कि
 इच्छा के  कारण  भारत  सरकार  निम्न  सुझाव

 प्रस्तुत  करने  साहस  करती  है
 :

 यह  हमारे  लिये  Tavs  है  ।  इस  से  ही  हम

 विषव  खिचाव  को  कम  निशस्त्रीकरण

 a  विश्व  को  बढ़ाने  में
 ७५

 अपना  (१)  कान्ती  तथा  वार्तालाप  का

 वरण  उत्पन्न  करना  है  ।  धमकियों  का
 सहयोग  दे  सकते  हे  ।

 वरण  जो  कि  विद्यमान  हटाना  है  :

 वर्तमान  घटनायें  ने  हमारी  श्राशातओं  इस  दृष्टि  से  भारत  सरकार  संबंघित  देशों

 को  अंधकारमय  बना  दिया  है
 ।  वे  हमारी  से  maar  करती  है  कि  वे  धमकियां  न

 मूल  नीतियों  से  टकराती  है  तथा  चाहती  है  द  ।
 तथा  युद्ध  करने  वाले  युद्ध  की  गति  को  न

 fe  हम  किसी  qe  में  शामिल  हो  जायें  |  बढ़ायें  ।
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 (२)  युद्धविराम  इस  की  प्राप्ति  संयुक्त  राष्ट्र  से  जिसे  सम्मेलन  के  निश्चय

 की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  प्रस्ताव  करती  al  सूचना  दी  हिन्द  चीन  में  तटस्थता

 है  पर  एक  अभिसमय  बनाने  के  लिये  प्रार्थना

 हिन्द-चीन  सम्मेलन  की  विषय  की  जायेगी  |  इस  अभिकरण  में  उपरोक्त

 सूची में  को  समझौता  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  के  तत्वाधान  में

 प्राथमिकता  दी  इसे  कार्यान्वित  करना  सम्मिलित  होगा  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  को  अरन्य  देशों  से  इस  तटस्थता
 एक  युद्धविराम  qe  जिस  में

 वास्तव  में  लड़ने  वाले
 सम्बन्धी  अभिसमय  का  पालन  करने  की

 प्रार्थना  करनी  चाहिये  ।
 अर्थात्  फ्रांस  तथा  उस  से  सम्बद्ध

 तीन  राज्य  तथा  fare  मिन्ह  (६)  संयुक्त  राष्ट्र  को  सम्मेलन  की

 प्रगति  की  सुचना  मिलनी  चाहिये  ।  चार्टर

 (3)  स्वतन्त्रता  :.  सम्मेलन को  यह  के  यथोचित  अनुच्छेदों
 निश्चय  तथा  उदघोषित  करना  चाहिये  कि

 के  भ्रनुकूल  पारस्परिक  समझौते  के  लिये

 झगड़े  सुलझाने  के  लिये  यह  अ्रावश्यक
 दंड योजना  के  लिये  नहीं  इस  की प्रतिष्ठा से

 है  कि  हिन्द-चीन  की  पूर्ण  अर्थात  लाभ  उठाया  जाना  चाहिये  ।

 फ्रांसीसी  प्रभावित  की  को  फ्रांसीसी
 भारत  सरकार  नम्रता पूर्ण  तथा  इस

 सरकार  श्रसनत्दिग्ध  वचन  द्वारा  निस्संदेह
 सादिक  इच्छा  तथा  आदा  से  ये  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 बनाये  |
 करती  है  कि  सारा  तथा  प्रत्येक

 (४)  सम्मेलन  द्वारा  तत्कालीन  तथा  सम्बद्ध  दल  इन  पर  विचार  करेगा  |  उन  का

 सम्बद्ध  दलों  के  बीच  प्रत्यक्ष  वार्तालाप  विचार  है  किਂ  जिन  उपायों  के  उन्हों  ने  प्रस्ताव

 प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।  स्वयं  हीਂ  प्रस्तुत  किये  है ंवे  व्यवहार  हैं  तंथा  तुरन्त  ही

 निबटारा  करने  की  को दिदा  न  कर  के  सम्मेलन  कार्यान्वित  किये  जा  सकते हैं  ।

 को  संबंधित  दलों  से  प्रत्यक्ष  वार्तालाप
 दूसरा  विकल्प  भयानक है  हम  सब

 करने  at  प्रार्थना  करनी  चाहिये  तथा  इसਂ  के  उनके  लिये  आज

 उद्देश्य  के  लिये  पूर्ण  सहायता  देनी  चाहिये  ।
 इस  था  उस  शोर  विश्व  नीति  के

 ऐसे  प्रत्यक्ष  वार्तालाप  से  हिन्द-चीन  के  wet
 पतवार  यह  सयम  नहीं  है  wa

 को  उन  विषयों  तक  सीमित  रखने  में  सहायता  कहिए  हो ली नेस  दी  पोपਂ  के  मतानुसार  हमें
 प्राप्त  होगी  जिन  का  हिन्द-चीन  से  प्रत्यक्ष  जानना  चाहिये  कि  शान्ति  पारस्परिक
 सम्बन्ध  है  ।  ये  दल  वही  होंगे जो  युद्ध  विराम  भय  के  उत्तेजक  तथा  महंगे  सम्बन्धों  पर

 गुट  के  सदस्य होंगे  ।  रित  नहीं  हो  सकती  0.0  में  महसूस  करता  हूं

 (५)  तटस्थता  :  तटस्थता  पर  एक
 कि  इन  दाब्दों  में  में  कोई  सुधार  नहीं  कर

 पवित्र  समझौता  होना  चाहिये  जिसਂ  में  लड़ने  सकता हूं  ।

 वालों  को  या  युद्ध  के  लिये  सेना  या  युद्ध  सामग्री

 के  रूप  में  प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष  सहायता  देनी
 की  मनाही की  जाये  ।  यह  समझौता  सम्मेलन

 पुस्तक-प्रदान

 द्वारा  कराया  जिसਂ  के
 विधेयक

 संयुक्त  राज्य  इंगलिस्तान  शिक्षा  के  सभासचिव  एम०

 तथा  चीन  मुख्य  हस्ताक्षर  कर्ता  होंगे  ।  एम०  :  भ्रध्यक्ष  अप  की
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 एम०  एम०
 से मति  से  में  माननीय  शिक्षा  मंत्री  की  Al  प्रकाशन  की  एक  एक  प्रति  भ्र पने  खर्चे से

 प्रस्ताव  करता
 हूं

 :  मूल्य  AT  ॥

 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  तथा  अन्य  मुद्रणालय  तथा  पुस्तक  पंजीयन

 अधिनियम  १८६७  नामक  एक  विधान सार्वजनिक  पुस्तकालयों  को  पुस्तकें

 प्रदान  करने  उपबन्ध  करने  वाले  पहले  ही  से  जारी  है  जिस  के  MATA  केत्द्री

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ॥  सरकार  के  उपयोग  के  लिये  प्रत्येक  प्रदान

 की  दो  प्रतियां  भेजनी  पड़ती  ह  ।  किन्तु
 यह  एक  सीधा  किन्तु  प्रद्यंसापात्र

 इन  दो  प्रतियों  की  प्राप्ति  के  लिये  केन्द्रीय
 उपाय  है  जिसे  सारी  सभा  का  समर्थन  प्राप्तਂ  सरकार  को  कार्यपालन  निदेश  निकालने

 होना  कलकत्ते  के  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  पड़ते  ह  |  विद्यमान  विधान  में  संशोधन  लाने
 तथा  बाद  में  घोषित  किये  जाने  वाले  तीन

 से  राज्य  सरकारों  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार
 अन्य  पुस्तकालयों  को  भारत  में  प्रकाशित  होने  को  बहुत  जटिल  संबंध  रखने  होंगे  ।

 वाली  सभी  पुस्तकों  की  एक  एक  प्रति  बिना

 मूल्य  दिलाने  केਂ  लिये  यह  विधेयक  लाया
 इसे  टालने  के  लिये  यह  स्वतन्त्र  विधेयक

 लाया गया  है  ।

 गया  है
 ।

 देश  में  सुविकसित  पुस्तकालयों at

 स्थापना  के  महत्व  |तथा  शभ्रावश्यकता  पर  गत  दिसम्बर में  जिस  रूप  में  इसे

 अधिक  बल  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  केन्द्रीयਂ  स्थापित  किया  गया  उसਂ  के  अनसार

 सरकार के  दिक्षा  मंत्रालय  की  पंचवर्षीय  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रकाशनों  पर

 योजना  में  इस  काम  को  महत्वपूर्ण  स्थान  चार  प्रतियां  भेजने  का  बंधन  नहीं  पड़ता

 दिया  गया है
 ।  संविधान  के  अनुसार  पुस्तकालयों  था  ।  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  के  खंडन

 की  स्थापना  तथा  का  काम  राज्य  चर्चा  के  समय  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करूंगा  |

 सरकारों
 के  क्षेत्राधिकार में  भ्राता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  1
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  में  कुछ  योजना ये

 बनाई  ह  ,
 राज्य  सरकारों,का  ध्यान  उन  की

 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  तथा  ग्न्य

 are  प्रकाशित  किया  है  भ्र  उनकी  कार्यान्वित
 सार्वजनिक  पुस्तकालयों  को  पुस्तकें

 प्रदान  करने  उपबन्ध  करने  वाले केਂ  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  का
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 सन
 भी  दिया है  ।  केवल इतना  ही  नहीं  अपितु

 केन्द्रीय  सरकार  यह  भी  देखना  चाहती  है  किਂ  श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 देश  के  चार  विभिन्न  क्षेत्रों में  चार  संविधान  की  सप्तम  श्रनुसुंची
 की  द्वितीय  सुची

 स्थित
 art  जनक  पुस्तकालयों  ay  विकास  में  अर्थात  राज्य  सुची  में  पुस्तकालयों  शादी

 हो  ।  इन  में  से  एक  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  तो  उल्लेख है  ।  मेरी  राय  में  यह  विषय

 कलकत्ते में  पहले  ही  से  है  ।  दूसरा  जल्दी ही  तो  राज्यों के  अधीन  संघ  सुची म

 दिल्ली  में  बन  रहा  है  ।  अरन्य दो  भी  निकट  कोई  तट स्थानी  उल्लेख  नहीं  हे  ।  तो  क्या हम

 भविष्य  में  स्थापित  किये  जायेंगे  |  इस  wet  को  उठा  सकते  हें
 ?

 इस  विधेयक  द्वारा  देश  के  सारे  प्रकादानों  अध्यक्ष  महोदय  मेरी  राय  में  इस

 पर  यह  सं विहित  बंधन  डाला  रहा है  किਂ  विधेयक  द्वारा  राज्यों  के  पुस्तकालयों  की

 इन  चारों  प्स्तकालयों  को  अपने  प्रत्येक  व्यवस्था में  कोई
 हस्तक्षेप

 नहीं  किया  जा  रहा
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 फिर  विधि  मंत्री  इस  set  पर  अघिक  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :

 प्रकाशन  डाल  सकेंगे  |  दूसरी  श्र  बैठे  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिया

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  गया  Th  सुन  कर  मुझे  श्राइचयं  हुमा  है
 :

 स्पष्ट ही  है  कि  वह  इस  मामले  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय :  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  मोरे  द्वारा

 उठाई गई  maa में  विशेष  बल  नहीं है  ।
 रीति  से  परिचित  नहीं  हें  श्र  उन्हों  ने  यह  नहीं

 इस  विधेयक  द्वारा  प्रकाशकों  पर  बंधन  डाला  सोचा  है  कि  पुस्तक  विक्रेताओं  तथा  प्रकाशकों

 जा  रहा  है  ,  पुस्तकालयों  के  प्रबंधों  में  हस्तक्षेप  को  प्रोत्साहन  देने का  एक  ही  तरीका है

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  शर  वह  है  पुस्तकों का  प्रचार  करना ।  हमें

 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  बनाने  हू  और  ऐसा  करने
 इस  के  शभ्रलावा  संघ  सूची  की  ६२वीं  का  केवल  यहीं  तरीका  है  किਂ  प्रकाशकों  के

 मद  में  राष्ट्रीय  पुस्तकालयों का  उल्लेख  है  साथ  कोई  ऐसा  प्रबन्ध  किया  ।

 कातते  के  पुस्तकालय  का  नाम  तो  इस  विधेयक
 न्यू

 एक  मुख्य  पुस्तकालय में
 जसे

 लन्दन
 में  है

 और  wea  तीन  पुस्तकालयों  को  में  संग्राहलय  प्रत्येक  छपा  लेखा  रखा

 राष्ट्रीय  महत्व  के  घोषित  करने  वाला  विधान
 जाता  हो  सकता है  कि  इन  छपी  हुई  चीजों

 पारित  करने  से  माननीय  मित्र  द्वारा  उठाई  में  से  ५०  प्रतिशत  किसी  काम  के  न  हों  परन्तु
 गई  अ्रपत्ति  लागू  नहीं  होगी  ।

 उन्हें  ऐतिहासिक  अभिलेख  के  रूप  में  रखा

 अध्यक्ष  महोदय :
 मं  समझता  हुं  कि  जाता  इंगलिस्तान  में  धर्न्य  पुस्तकालय  भी

 यह  नियोजित  है  ।  wa  में  समय  मर्यादा  हे--जेसे  कैम्ब्रिज  तथा  एडिनबरा  |

 निश्चित करना  चाहता  हुं
 ।

 क्या  यह  ठीक  होगा  उन  को  भी  सारी  छपी  हुई  चीजें  रखने  का

 fe  €  ५  विचार  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  ग्रन्थकार  तो  परन्तु  वे  वही  वही  पुस्तकें

 रखा  जाये  कौर  बाकी  राधे  घटें  में  हम  संशोधनों  रखते  हे  जिन  को  वे  उचित  तथा  लाभदायक

 पर  विचार  करें  ।  समझें  ।  वे  प्रत्येक  पत्रिका  नहीं  रखते  ।

 इस  प्रकार  उन्हों  ने  बोडलेइन
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  महत्वपूर्ण  बात

 दो  सिद्धान्त  की  है  शौर  जिस  सिद्धान्त  ata
 केम्ब्रिज  विश्वविद्यालय  का  पुस्तकालय  शादी

 स्थापित  किये  और  इन  का  बहुत  राष्ट्रीय
 ने  इस  विधेयक को  बनाया है  ak  सदन  के

 महत्व  है  ।  जब  तक  कोई  विधि  न  हो  इस  प्रकार

 समक्ष  रखा  है  में  उस
 का

 कड़ा  विरोध  करता  केਂ  पुस्तकालयों का  निर्माण  हो  हीं  नहीं  ।

 इस  देश  में  प्रकाशकों की  तो  पहले ही  कौर  जहां  TH  प्र का दानों  का  सम्बन्ध
 हालत  अच्छी  नहीं  है

 ।  में  समझता हूं  कि  हमारे

 पुस्तकालयों  में  सारी  उपलब्ध  पुस्तकें  होनी

 अन्तिम  रूप में  उन्हें  भी  इस  प्रकार के

 प्रचार  से  लाभ  होता  है  ।  हम  सारे  भारत  में
 चाहियें  परन्तु  उस  का  यह  तो  अभिप्राय  नहीं

 पुस्तकालय  स्थापित  करना  चाहते  केवल
 कि

 पुस्तकालयों में  सारी  पुस्तकें  रखने  के
 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  ही  नहीं  ।  राष्ट्रीय लिये  हम  बेचारे  प्रकाशकों  को  हानि
 पुस्तकालय  प्रत्य  पुस्तकालयों  का  एक  केन्द्र

 इस  से  देश  को  at  लाभ  होगा  परन्तु  प्रकाशकों
 सा  बन  जाते ह  ।  यूरोप  के  देशों  में  कोई  भी

 को  हानि  होगी  ।
 में  समय  की  कमी को  देखते  अच्छी  अथवा  कुछ  कुछ  लोकप्रिय  पुस्तक  जो

 हुए  कुछ  ज्यादा कहे  बिना  इस  विधेयक का  होती  है  उस  की  पुस्तकालयों  के  लिये  ही

 कड़ा  विरोध  करता  क्यों  कि  इस  सहस्रों  की  संख्या  में  मांग  होती  क्योंकि

 प्रकाशन  उद्योग  को  धक्का  पहुंचेगा  जो  कि  लोगों  के  अलावा  सहस्रों  पुस्तकालय  पुस्तकों
 ग्राम  सुस्थिर  नहीं  है  ।  का  क्रय  करते  हे  |
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 जवाहरलाल

 मेरा  निवेदन है  कि  यहाँ  एक  लाइब्रेरी  से  काम  नहीं  चल  सकता  है  :

 विधेयक सदन  के  र/मक्ष  रखा  गया  वह  बहुत  नगर  एक  ही  लाइब्रेरी  हो  तो  दूर  हूर  के  लोगों

 भ्रावश्यक है  श्र  नही  केवल  राष्ट्र  के  हित  में  को  एक  बहुत  दुरी  के  स्थान पर
 जाना

 है  भ्रमित  प्रकाशनों  तथा  लेखकों  के  हित  में  भी  है  ।  पड़ेगा  ।  इसलिये  गवर्नमेंट  का  यह  प्रस्ताव  किਂ

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  मुझे

 तीन  श्र  भी  लाइब्रेरी  कायम  स्वागत

 के  योग्य है  :  नेपाल  लाइब्रेरी ल्  में
 कुछ  एक  शब्द  कहने  हे  ।  परिभाषा  के  खंड  में

 कहा गया  है  कि  इन  चार  पुस्तकालयों को
 है  दूसरी  कलकत्ते  में  है  ।  लेकिन  साथ  ही  में

 यह  निवेदन  करूंगा  कि  जो  नई  नेशनल  लाइब्रेरी
 किसी  भी  भाषा  में  प्रकाशित की  गई  प्रत्येक

 कायम  वह  ऐसे  मुकामों  पर  हों  कि  जहां

 पुस्तक  आदि  की  एक  एकਂ  प्रति  भेजीਂ  जानी
 अध्ययन  की  विशेष  सुविधायें  हों  क्योंकि

 चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  काफी  प्रकाशन  ऐसे
 इन  लाइब्रेरियों  का  जेसा  कि  बिल  में

 हैं  जो  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  में  रखने  योग्य  नहीं  ।
 केवल  किताबों  का बतलाया

 उदाहरण के  लिये  बच्चों  के  लिये  जो  पुस्तकें
 संग्रह  ही  नहीं  बल्कि  व्यक्तियों  को  सकालशिप

 लिखी  जाती  हैं  वे  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  में  रखने
 भी  दिये  जायेंगे  कौर  अध्ययन  करने  की  सुविधायें

 की  चीज  नहीं  हं  ।  सरकार  को  चाहिये  कि
 भीਂ  खास  तौर  पर  दी  जायेंगी  |  Has  यह

 विधेयक  का  संशोधन  कर  के  प्रवाह  अन्यथा
 अवश्यक है  कि  जहां  पर  अध्ययन  के  लिये

 ऐसा  नियम  बनाये  कि  प्रत्येक  प्रकाशक  ढारा
 अच्छे  वातावरण युक्त  स्थान  ऐसे  ही

 प्रकाशित  विषयों  की  सुची  पुस्तकालयों  को
 स्थानों पर  लाइब्रेरी  कायम  की  जानी  चाहियें  ।

 भेजी  जाये  ae  वे  उन  में  से  चुन कर  जो

 पुस्तकें  उचित  समझे  उन  को  मँगवाये  ।  भ्र न्य था
 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  देश  में  कई

 पुस्तकालयों  में  इतनी  पुस्तकें  बढ़  जायेंगी
 भाषायें  हूं  कौर  अच्छा  यह  होगा  कि  जिस

 किः  उन  को  रखना भी  सम्भव नहीं  होगा  रीजनल  लेंग्वेज  में  किताबें  छपें  उसी  रीजन  में

 उस  भाषा  की  लाइब्रेरी  बनाई  जाये  |  अगर
 दूसरी बात  यह  है  किਂ  पुस्तकालयों को

 पुस्तकें  भेजने  पर  प्रकाशकों  का  पार्सल  शादी  वहां  उस  भाषा  की  किताबों  का  संग्रह  होगा

 तो  उस  भाषा  के  जानने  वाले  कौर  समझने
 भेजने  पर  खर्चे  होता  है  ।  यदि  उन्हें

 की  रियायत  दी  जाये  तो  उन्हें  काफी  सुविधा
 वाले  उस  का  ज्यादा  अच्छा  उपयोग  कर  सकेंगे

 और  उससे  लाभ  उठे  सकेंगे  ।  दिल्ली  में  या
 होगी  ।

 कलकत्ते  में  दक्षिण  की  किसी  भाषा  की  किताबों

 मेरा  सुझाव है  कि  विधेयक का  या  तो  का  संग्रह  करना  उतना  उपयोगी  सिद्ध  नहीं

 संशोधन  किया  जाये  या  खंड  ७  के  श्रत्तर्गतਂ  होगा  ।  इसलिये  मुझे  aren  है  कि  शासन

 नियम  बनाये  जायें  जिन  में  ऐसीਂ  शर्ते  रखीਂ  जायें  चार  लाइब्रेरियों  के  अ्रलावा  are  भी  मेन भ्र धिक

 किਂ  सारी  उपयुक्त  पुस्तकें  पुस्तकालयों  को  मिलें  जितनी  भाषायें  उतनी

 शर  अनुपयुक्त  पुस्तकें  वहां  रखी  खोलने  का  प्रयत्न  करेगा  ।  हां  एक

 जायें  ।  लाइब्रेरी  में  सभी  भाषियों  का  संग्रह  होगा

 थी  राधेलाल  व्यास  :  अध्यक्ष
 at  वह  ज्यादा  उपयुक्त  होगा

 पिल  को में  इस  |  i  स्वागत  करता  एक  मेरे  मित्र  ने  wet  बतलाया  कि

 हमारे इस  बहत  बड़े  देਂ  में  यह  जरूर  है  जो  राज  कल  किताबों  की  बिक्री  नहीं  होती
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 है  इसलिये  विक्रेताओं  से  या  प्रकाशकों  से  शब्द  साथ  रखने  से  विधेयक  में  कौर  सौन्दर्य

 आयेगा  | इस  प्रचार  से  किताबें  लेना  उन  के  साथ  ज्यादती

 करना  होगा  |  मेरे  विचार  से  अगर  उन  की  डा०  लंका  च्च्  :

 किताबों  की  बिक्री  नहीं  होती  है  तो  वह  सब
 मुझे  प्रकाशन

 व्यापार  का
 कुछ  ज्ञान  और

 उस के  घर  पर  ही  पड़ी  रहती  उन  में  से  में  ने  स्वयं  कुछ  पुस्तकें  लिखी  हैं  ।  इसलिये

 तीन  या  चार  किताबें  देने  में  उन्हें  आपत्ति
 में  दो  तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  ate  नगर  बिक्री  होती  सब  से  पहले  मुझे  इस  बात  पर  आपत्ति

 है  तो  उन  को  उन  किताबों  से  काफी  मुनाफा
 है  कि  पुस्तकालयों  के  नाम  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 होता  है  ।  इतना  मुनाफा  होते  हुए  तीन  चार  सरकार  को  चाहिये  कि  कलकत्ता  स्थित  राष्ट्रीय
 किताबें  देने  में  भी  उन्हें  अ्रापत्ति  नहीं  होनी

 पुस्तकालय  के  अलावा  अन्य  तीन  पुस्तकालयों

 चाहिये  ।  इसलिये  जो  युक्ति  श्राप  ने  बतलाई  के  नामਂ  बतायें  |

 वह  मुझे  किसी  तरह  से
 भी

 युक्तिसंगत  नहीं  दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रादेशिक  भाषाओं

 मालूम  होती  है  |
 में  लिखी  गई  पुस्तकें  जैसे  स्कूलों  के  बच्चों

 के  लिये  लिखी  गई  सम्बन्धित  प्रदेश
 मुझे  ora  है  कि  में  ने  जो  सुझाव  रक्खें

 हें  उन  पर  शासन  अवश्य  गौर  करेगा  |  में  रखी  जायें  कौर  एक  राष्ट्रीय

 पुस्तकालय पर  यह  थोप  न  दी  जायें  ||

 तथा  त्रस्त  में  में  अब  अपनी  तरफ  से  भी  ऐसा  तब  हो  सकता  है  जब  चार  पुस्तकालय

 यह  सुझाव  देता  हूं  कि  उज्जैन  कौ  ऐतिहासिक  देश  के  भिन्न  भागों  में  स्थापित  किये  जायें  ।

 महत्व  है  प्र  हमारे  प्रधान  मंत्रीजी  ने  समय  समय

 श्री  मोरे ने  जो  पुस्तकों  के  मूल्य के पर  उस  का  काफी  जिक्र  किया  है  ।  वहां  पर

 यूनिवसिटी  भी  कायम  हो  रही  है  जेसा  कि  मध्य
 सम्बन्ध में  सकें  दिया  वह  ठीक  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  भ्रौर
 सब  प्रकाशक  तथा  लेखक  पुनरवलोकन  के

 वहां  पर  एक  श्रौरियेंटल  इंस्टीट्यूट  भी  है
 fat  कई  कई  प्रतियां  बिना  मूल्य  लोगों  में

 जहां  पर  किताबों  का  काफी  संग्रह  शर  बांटते हैं  ।  यदि  इस  प्रकार  ५०,  ६०  प्रतियां

 दी  जाती  हैं  तो  भर  चार  प्रतियां  देने  से बहुत से  मेन्पुस्क्रिप्ट  भी  हैं  ।  वहां  fears

 का  काम  भी  किया  गया  है  ।  में  चाहता  हूं
 प्रकाशक  अ्रथवा  लेखक  पर  कौन  सा  भार

 कि  सरकार  विचार  करे कि  वहां भी  एक
 यदि  मेरे  सुझाव  माने  तो  यह

 लाइब्रेरी  खोली  जाये  क्योंकि  यह  स्थान  हमारे  विधेयक  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  मैँ  इस  का

 देश  के  मध्य  में  है  ।  उस  के  लिये  मध्य  भारत
 समर्थन  करता  हूं  ।

 सरकार  उपयुक्त  सुविधायें  देगी  कौर  उज्जैन
 ९  स०  पृ

 की  जनता भी  देगी  ।
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  जैसा  डा०

 श्री  बंसल  म  लंका  सुन्द रम  ने  कहा  तीन  श्रौर  पुस्तकालयों

 एक  छोटा  सा  सुझाव  देना  चाहता हूं  ।  खंड  के  नाम भी  बतायें  जाने  चाहियें  |  कलकत्ता  के

 ४  में  कहा  गया  है  कि  पुस्तकालयाध्यक्ष  अथवा  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के  एक  संसद

 कार्यभार  संभालने  वाला  पदाधिकारी  का  पुस्तकालय  है  कौर  भ्रमण  दो  बम्बई  तथा

 शकों  को  रसीद  दे  देगा  ।  परन्तु में  हूं  मद्रास  में
 ।

 उन्हों  ने  जो  दूसरा  सुझाव  दिया

 कि  वह  धन्यवाद  पुस्तकों  की  वसूली  की  रसीद  है  उस
 सम्बन्ध  में  afer  खंड  के  अन्तर्गत

 लक
 क्य  के  यह  भेंट  के  रूप में  दी  जायेंगी  ।  यह  at  सका  रक चप्  गे  पुस्तकों के  वितरण  के  बारे  में



 प्स्तकालय
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 जवाहरलाल

 नियम  बनाने  का  अ्रधिकार  है  कौर  सरकार  की  नियम  बनाने  की  शाक्ति  के  झ्र धीन  इस

 उन  के  सुझाव  पर  विचार करेगी  ।  यह  बहुत  प्रकार  के  नियम  बनायें  जायेंगे  कि  ये  सब

 ही  बरच्छा  सुझाव  है  |  प्रकाशन  केवल  एक

 कलकत्ता  के  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  में--इकट्ठे
 श्री  राघवाचारी  मं

 इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  दो  बातें  कहना

 किये  शेष  पुस्तकालयों  में  केवल  वे

 प्रकाशन  भेजे  जो  वहां  रखने  लायक

 चाहता  हूं  ।  यह:विधयक  इस  धारणा  पर
 होंगे  |  इन  तीन  पुस्तकालयों  में  कोई  घटिया

 आाधारित  है  कि  जो  चीज  भी  छप
 प्रदान  नहीं  भेज  जायेंगे  |

 उसे  रक्षित  रखा  जाये  ।  मेरे  विचार  में  यह

 सिद्धान्त  बहुत  खतरनाक है  क्योंकि इस
 स्वतन्त्र  माननीय  मित्र  श्री  बंसल  ने  प्रस्ताव  रखा

 के  जमाने  में  सब  प्रकार  की  पुस्तिकायें जिन  में  हूं  कि  दाऊद  के  च्  दो  जोड़

 नाव  सम्बन्धी  पुस्तिकायें  wilt  निन्दात्मक
 दिये  जायें

 ।
 हम  पूर्ण  सहमत  हूं

 ।

 द्वारा  निश्चित  संविध्यात्मक  आभार से  कोई पुस्तकों  भी  सम्मिलित  प्रतिदिन  प्रकाशित

 की  जाती  हैं  ।  यदि  में  अपने  पड़ौसी  को  इन्कार नहीं  कर  सकता  ।  हम  प्रकाशक के

 गाली  देने  के  लिये  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  कर  प्रति  कृतज्ञता  प्रकट  करें  अथवा  आभार

 देता  तो  इस  को  भी  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  में
 तो  अवस्य  रहेगा  |

 स्थान  दिया  जायेगा  |
 डा०  लंकक्सुन्दरम् ने अनेक बिन्दु उपस्थित ने  अनेक  बिन्दु  उपस्थित

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  विधि  के  श्रन्तगत  किये हें  ।  उन्होंने
 नि

 कहा  हैं  कि  चारों
 सब  को  एक  चीज  करनी  नहीं  तो  दंड

 क्यों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  |  प्रधान  मंत्री

 सहना  तो  इस  सम्बन्ध  में  इस  बात  की
 ने  स्थिति

 की  व्याख्या कर  दी  मेंने भी  कुछ
 जांच  करनी  पड़ेगी  fe  कौन  सा  अ्रभियोग

 कह  दिया  कलकत्ता में  नेशनल  लाइब्रेरी

 चलाया  जायें  ॥
 पहले से  ही  है  ।  दिल्ली  में  एक  पुस्तकालय की

 डा०  एम०  एम०  दास
 :  में  उन  माननीय

 ~
 स्थापना  होने  वाली क  दूसरी दो  के  सम्बन्ध

 सदस्यों  का  जिन्हों  ने  इस  वाद  विवाद  में  में  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 भाग  लिया  है  बहुत  श्राभारी हुं हूं
 ।  यद्यपि  प्रक्रिया

 माननीय  सदस्य  श्री  राघवाचारी ने  कहा के  छोटे  छोटे  मामलों  पर  कुछ  झ्रालोचना  की

 गई  है  तथापि  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  सदन
 कि  चुनाव  आदि  से  सम्बन्धित  साहित्य  के  संग्रह

 की  कोई  आवश्यकता नहीं  थ  चुनाव  समाप्त ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  |

 होने  पर  हमारे  लिये  उनका  कोई  महत्व  नहीं
 में  अब  इन  श्रालोचनाश्रों  को  ध्यान  में

 लेकिन  भावी  पीढ़ियों  के  लिये  यह

 रखते  हए  सरकार  के  दृष्टिकोण  को  स्पष्ट
 योगी  सिद्ध  हो  सकता  है  ।

 करनें  का  प्रयत्न  करूंगा  |  श्री  ने  कहा  है  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  कि

 कि  यदि  सब  प्रकाशन  प्रत्येक  पुस्तकालय

 में  इकट्ठे  किये  तो  स्थान  की  तंगी  होगी
 सार्वजनिक  पुस्तकालयों  पुस्तकें

 श्र  सब  प्रकाशनों  को  प्रत्येक  पुस्तकालय  में

 इकट्ठा  करने  की  शेरावत  यकता  भी  नहीं  है  ।
 प्रदान  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  द्
 सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है

 और  ag  इस  निष्कर्ष  ८  र  पहुंची  है  कि  सरकार  प्रस्ताव  स्वं
 कत PAR  हुआ ॥
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 पक्ष  महोदय  :  अब  हम  पक  पर  श्री  किलोलीटर  (  म  प्रस्ताव

 करता
 =

 खंड  वार  विचार  करेंगे  ।  गल  र

 पृष्ठ  १  पंक्ति  २३,-- खण्ड  )
 Csr

 श्री  एन०  ato  चौधरी  म
 इसके  विपरीत कोई  करार  होते  हुए

 भीਂ  का  लोप  कर  दिया  जाय  ।
 के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण

 चाहता  हुं  कि  क्या  इसमें  चक्रलेखित्र  विषय
 मेरी  राय  में  इन  शब्दों  की  कोई  आवश्य

 कता  नहीं  ह  । भी  सम्मिलित gs  |  हम  पुस्तकालयों में  पुस्तकों

 की  प्रतियां  रखने  का  समर्थन  करते  हें  लेकिन  डा०  एम०  एस०  दास  :  खण्ड  को

 प्रत्येक  चक्नलेखित्र  )  qt  बनाने  के  लिये  यह  शब्द  आवश्यक  ह  ।

 सामग्री  के  संग्रह  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  उक्त  शब्द  वापस  ले  लिये  जायें  तो  सम्पूर्ण

 खण्ड  अथंह्वीन  हो  कर  विधेयक  का  अभिप्राय
 डा०  WHO  एम०  दास  :  भारतीय  सर्व

 ही  समाप्त हो  जायगा  ।  इस  संशोधन का  अर्थ
 अधिकार  १९१४  और  प्रेस  तथा

 यूं  यदि  प्रकाशक  लेखक  से  इस  प्रकार  का
 पंजीकरण  अधिनियम  °Ceio——ahat

 समझौता  कर  लेता  है  कि  किसी  को  भी  मुफ्त
 ही  शब्द  का  उल्लेख हे  ।

 में  प्रति  नहीं  दी  जायेगी  तो  यह  वेध  ह  और  हम
 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मेंने  उसका

 पुस्तक  की  एक  भी  प्रति  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंग े।
 उल्लेख कर  दिया  हैं  ।

 इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेने  से  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  उनका wet  हे  कि  का  उद्देश्य ही  समाप्त  हो  जाता है  ।

 सायक्लोस्टायल  सामग्री  छपेगी  अथवा  नहीं
 ?

 श्री  किलोलीटर  :  लेखक  और  प्रकाशक
 डा०  एम०  एम०  दास  :

 नहीं  यह
 का  समझौता  हम  पर  किस  प्रकार  लाग  हो

 सम्मिलित नहीं  ह  सकता है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  हैं  कि

 खण्ड  २  विधेयक का  अंग  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  बच  निकलने  की  युक्ति

 को  समाप्त  करने  के  लिये  ही  उक्त  शब्द

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 दशक  क्या  माननीय सदस्य  अपने  संशोधन

 विधेयक में  जोड़  दिया  गया  पर द  ?

 खण्ड
 २--(सावंजनिक  पुस्तकालयों  श्री  किलोलीटर  में  इस  पर  जोर  नहीं

 को  पुस्तकें  देना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  a4  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  आप  जानते  हैं

 श्री  एस०  एस०  मोरे  क्या म
 प्रकाशकਂ  दाब्द  का  प्राविधिक अथ  हें  ।  इसका

 wy  मुद्रण ही  नहीं  si  मेरा  विचार  हें  इसमें
 खण्ड  के  सम्बन्ध  में  तनिक॑  सा  स्पष्टीकरण

 मांग  सकता  हुं
 ?  ag  सब  सामग्री  भी  आनी  चाहिये  जो  भारत  के

 बाहर  छपी  है  लेकिन  जिनकी  बिक्री  अर्थात
 अध्यक्ष  महोदय  :  कौनसा  खण्ड  ?

 प्रकाशन इस  देश  में  हुआ  मेरा  विचार  है
 श्री  एस०  एस०  मोरे  खण्ड ३  ।

 कि  प्रस्तुत  अधिनियम  को  इतना  व्यापक  होना

 अध्यक्ष  महोदय  पहले मझे  संबोधन  चाहिये  कि  देश  के  बाहर  प्रकाशित  होने  वाले

 निबटाने  दीजिये  |  सब  प्रकाशन  उसमें  सम्मिलित  कर  लिये  जाये  ।
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 एस०  एस०

 डाक  की  रसीद  अवश्य  इसका  प्रमाण  है  ।

 तक  समृद्ध हो  जायेंगे  ।
 इसके  अतिरिकत  या  उसके

 द्वारा  अधिकृत  किया  गया  व्यक्ति  भी  प्रकाशक
 श्री  बिस्वास  :  asc

 को  एक  रसीद  भेजेगा ।

 नहीं  हैं  ।  एक  पुस्तक  भारत  के  बाहर
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 छपी  हे  किन्तु यदि  यह  भारत  में  प्रकाशित
 ४  विधेयक  का  अंग  बने

 tt

 हुई  हे  तो  केवल  इस  बात  के  कारण  कि  यह
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अन्य  स्थानों  पर  भी  प्रकाशित  हुई  है  प्रकाशक

 इस  अधिनियम  के  अंतगर्त  निर्धारित  की  गई  खण्ड
 ४  विधेयक में  जोड़  गया ।

 खण्ड ५  और  ६  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  । दात  को  पुरा  करने  से  विमुक्त  नहीं  हो  जाता  |

 नया  खण्ड  द्वारा  salad

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  कि  :

 3)
 ३  विधेयक  का  अंग  बनें

 पुस्तके ं)

 डा०  एम०  एम०  दास  में  प्रस्ताव  करता
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Application  of खण्ड  ¥—  गई  पुस्तकों  की  रसीद
 Acts  to  books  published  by

 श्री  एन०  ato  चौधरी  :  में  पुस्तकों  की  Govt.—-This  Act  shall

 प्राप्ति के
 बारे  में

 कुछ  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  ।  also  apply  to  books  pub-

 इस  खण्ड  में  कहा  गया  हे  कि  पुस्तकालय  का  lished  by  or  under  the

 प्रभारी  व्यक्ति  या  उसके  द्वारा  अधिकृत  कोई  authority  of  the  Govt.

 अन्य  व्यक्ति  पुस्तक  प्राप्त  करेगा  ।  यह  बात  other  than  books  meant

 स्पष्ट  होनी  चाहिये  कि  क्या  प्रकाशक  को  पुस्तक  for  official  use

 स्वयं  आ  कर  देनी  चाहिये  या  इसे  पृष्ठ २  में  पंक्ति  ३५  के  निम्न  जोड़

 रजिस्टर  डाक  द्वारा  भेज  देना  काफी  होगा  ।  दिया  जाये
 --'

 यदि  पुस्तक  रजिस्टर्ड  डाक  द्वारा  भेजी  जाये

 तो  उसकी डाक  की  रसीद  को  इस  बात का
 अधिनियम  का  सरकार

 द्वारा  प्रकाशित की  गई  पुस्तकों  के
 पर्याप्त  प्रमाण  समझना  चाहियें  कि  पुस्तक  प्राप्त

 हो  चुकी  क्योंकि  पुस्तक  के  एक  मास  के  अन्दर
 सम्बन्ध  में  लागू  होना--यह

 अन्दर  न  भेजें  जानें  की  अवस्था  श्रकादाक  के
 नियम  उन  पुस्तकों पर  भी  जो  कि

 केवल  सरकारी  काम  में  प्रयोग  किये
 लिये  दंड  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  संभव  है

 कि  विलम्ब  प्रकाशक ने  न  किया  बल्कि  जाने  वाली  पुस्तकों को  छोड़

 डाक  व्यवस्था  कारण  say  हो  ।  सरकार  द्वारा  सरकार  के

 आदेशानुसार  प्रकाशित  की  गई
 ऐसे  मामलों  में  प्रकाशक  उत्तरदायी

 नहीं  ठहराना  चाहिये
 ।  लागू  होगाਂ  ]

 डा०  एम०  एम०  दास  :  यह  आवश्यक  नहीं  हस  संशोधन  के  द्वारा  हम  राज्य  सरकारों

 है  कि  पुस्तकें  पुस्तकालय में  स्वयं  जाकर  दी  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  विधान  के  कार्य

 जायें  ।  ये  डाक  द्वारा  भेजी  जा  सकती  हें  और  क्षेत्र  में  ला  रहे  हें  ।



 ER ACE  पुस्तक-प्रदान  २४  ae  Say  विधेयक  ३९७२

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  उक्त  संशोधन  श्री  जोखिम  आत्मा  :  सरकार

 मतदान  के  लियें  रखा  गया  तथा  ने  इस  विधेयक को  समय  से  पूर्वे  प्रस्तुत किया  है

 स्वीकृत हुआ  |  हमने  वास्तविक  पुस्तकालय  आन्दोलन  तो

 नया  खण्ड  ६क  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 wal  तक  चलाया नहीं  है  किन्तु  हम  यह  चाहते

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥  हें  कि  पुस्तकें  तीन  चार  राष्ट्रीय  पुस्तकालयों  में

 खण्ड  १,  नाम  और  अधिनियम सूत्र  पहुंचनी  शुरू  हो  जायें  ।  पुस्तकालय का  किसी

 यक  में  जोड़  दिये  गये  ।  राष्ट्र  के  जीवन  में  बहुत  बड़ा  महत्व  होता  हे  ।

 डा०  एम०  एम०  दास :  में  प्रस्ताव  करता
 इन  पुस्तकालयों की  स्थापना  हम

 एक  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ।  हमारे

 को  संशोधित  रूप  a
 पूर्वजों  को  भी  पुस्तकालयों  में  रुचि  हुआ  करती

 थी  और  हमारे  पुराने  धर्मे  प्रिथ  प्रायः  भोजपत्रों
 पारित  किया  जाये

 ही

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 ।

 पर  अंकित  पाये  जाते  और  इसी  रूप  में  हम

 तक  पहुंचे हैं  ।
 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  हम  इस  देश

 में  सार्वजनिक  पुस्तकालय  स्थापित  करने  के  हमारे  देश  में  चलते  पुस्तकालयों की  बहुत

 विचार  का  स्वागत  करते  किन्तु  सरकार

 को  यह  आश्वासन  देना  चाहिये  कि  जनता  को
 अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  दिक्षा

 लय  जहां  अन्य  कितने  ही  कार्यक्रमों  पर  व्यथ
 इन  पुस्तकालयों  से  पुस्तकें  लेनें  का  पर्याप्त

 खर्चे  कर  रहा  हे  वहां  उसे  इस  काम  को  भी अवसर  मिलेगा  और  इनका  उचित  प्रबन्ध

 किया  जायेंगा
 उठाना  जिससे  हमारे  सभी  नागरिकों

 को  पुस्तकें  पढ़ने  का  अवसर  प्राप्त  हो  सके  ।

 अब  जब  कि  हमें  देश  में  प्रकाशित  होनें

 वाली  सब  पुस्तकों  की  प्रतियां  प्राप्त  हो  रही
 डा०  एस०  एम०  दास  :  मेरे  मिदनापुर

 हे ंहम  यह  भी  आशा  करते  हें  कि  सरकार  के  माननीय  मित्र  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  बातें  कही

 इन  पुस्तकालयों में  अधिक  महत्वपूर्ण  पुस्तकों
 @  उन्होंने  कहा  हैं  कि  कलकत्ता  का  राष्ट्रीय

 पुस्तकालय  दहर  से  हटा  कर  कुछ  मील  दूर की  एक  से  अधिक  रखने  की  व्यवस्था

 ताकि  जनता  इन  से  लाभ  उठा  सके  ।  पर  कर  दिया  है  ।  में  बताना  चाहूंगा  कि  यह

 पुस्तकालय  दहर  की  नगरपालिका के  क्षेत्र
 इतने  बड़े  देश  में  केवल  इन  चार

 में  ही  कलकत्ता  बड़ा  दहर  होने  के  कारण
 जनिक  पुस्तकालयों का  होना  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  एक  बड़ा
 यद्यपि  पुस्तकालय  कुछ  दूर  अवश्य  हो  गया

 है  किन्तु  फिर  भी  हैं  अभी  दहर के  अन्दर  ही
 लय  होना  चाहिये और  इसके  साथ  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  भी  स्थान  स्थान  पर  पुस्तकालय  होनें
 बाहर  नहीं  ।

 इस  अवसर  पर  हम  यह  मांग  करते  उन्होंने  यह  भी  कहा  हे  कि  ये  चार

 हें  कि  इन  सार्वजनिक  पुस्तकालयों में  जनता  के  लय  किसी  भी  ददा  में  पर्याप्त  नहीं  हें  ।  मेंने

 पढ़ने  के  लिये  पर्याप्त  सुविधायें  होनी  चाहियें  ।  इसी  सदन  में  उन  माननीय  सदस्यों  के  अनेक

 एक  योजनाबद्ध  पुस्तकालय  आन्दोलन  भी  प्रश्नों  के  उत्तर  दिये  हें  जो  पुस्तकालय  को  वहां

 शुरू  करना  चाहिये  और  सरकार  को  देश  भर  से  हटाने  में  रुचि  रखते
 और

 में  पहले  ही
 में  पुस्तकालय  स्थापित  करने  के  लिये  पर्याप्त  बता  चुका  हूं  कि  केन्द्रीय सरकार  ने  योजनायें

 घन  देना  चाहिये  |



 ~

 ३९७३  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  २४  १९५४  (  सता  की  शाह  fF Sat  षट्  क  बयक  ३९७४

 [Sto  एम०  एम०

 कवित कर  रही  पुस्तकालयों  विकास  जब  कि  सारे  मामले  में  संशोधन  किया

 करना  एक  अत्यन्त  waar  विषय  हैं  और  गया  और  १९३७  में  इन  सभी  प्रश्नों  के

 पंचवर्षीय  योजना  में  इसका  महत्वपूर्ण  स्थान
 सम्बन्ध  में  भी  अनुपस्थिति  के

 है  ।  अतः  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  चाहते  हें  वह  अवकाश  आदि  विषयक  आदेश  ही

 सरकार  कर  ही  रही  उन्होंने  जिस  नीति  की  लागू  किये  गये  थे  ।  जेसा  कि  सदन  को  विदित

 सिफारिश की
 सरकार  उसको  कार्यान्वित  संविधान  बनाते  समय  उसमें  यह  व्यवस्था

 कर  रही ह  ।  कर  दी  गई  थी  कि  ये  द्वितीय  तालिका  की  भांति

 श्री  के०  के०  बसु  :  हम  चाहते  हें  कि  वह  ही  जब  तक  कि  ष  इसमें  हस्तक्षेप
 और  अधिक  शक्ति  से  चले  |  नहीं  करता  और  इनके  लिये  किसी  आधार

 की

 व्यवस्था नहीं  करता  है  । डा०  एम०  एम०  दास :  कनारा  के  श्री

 जोखिम  आल्वा  ने  कुछ  महत्वपूर्ण सुझाव
 रखें

 वास्तव  में  संक्षेप  में  विधेयक  का  उद्देश्य में  आद्या  करता  हूं  कि  भारत  सरकार

 पुस्तकालयों क  सम्बन्ध  में  नीति  निर्धारित  करने  यह  है  कि  यदि  कोई  न्यायाधीश  नियमानुकूल

 के  समय  उन  सुझावों  को  ध्यान  में  रखनी  |  पूर्णरूपेण  पेन्शन  पाने  के  योग्य  नहीं  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :  तो  यह  तथ्य  कि  उसने  न्यायाधीश  के  रूप  में

 विधेयक  को  संशोधित रूप  में  कुछ  कम  समय  तक  कार्य  किया  है  अतः  उसे

 ६०००  रु०  वार्षिक  अथवा  ५००  रु०  मासिक
 पारित  किया  जायें  1.0

 न्यूनतम  पेन्शन  मिलनी  चाहिये  ।  यह
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 रण  नियम  हूं  और  तब  तक  लागू  रहेगा  जब
 तक

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश
 संसद्  यह  विधेयक  पारित  नहीं  कर  देती  कि

 की  विधेयक  सेवा  का  न्यूनतम  काल  सात  वर्ष  होना  चाहियें
 ।

 यदि  कोई  न्यायाधीश सात  वर्ष  तक  कायें
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 में
 प्रस्ताव  करता  हूं  :  *  नहीं  करता  तो  वह  पेन्शन  पाने  का

 हु  कन  ह  कारी  नहीं  हो  सकता  ।  में  १९५०
 भाग  क  राज्यों  में  उच्च

 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  सेवा
 के  पूर्वे  के  बहुत  से  मामलों  को  जानता

 जिनमें  न्यायाधीशों  ने  इस  पद  को  तीन
 की  कतिपय  शर्तों  विनियमन

 अथवा  चार  वर्षों  के  लिये  ही  स्वीकार  किया
 करने  वाले .  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  प
 था  और  जो  बुढ़ापे  के  कारण  रिटायर  हो  गये

 उनको  कुछ  भी  पेन्शन  नहीं  मिली  थी
 ।

 विधेयक का  उद्देश्य  उद्देश्य तथा  कारणों

 के  विवरण  में  स्पष्ट  दिया  हुआ  है  ।
 कुछ  वर्ष  पूर्वे  उन  न्यायाधीशों  ने  विशेषकर  इस

 सम्बन्ध में  सर  कार  के  पास  अभ्यावेदन  किया

 ठाकर  दास  भार्गव  पीठासीन  हुये  जिन्होंने  १९५०  से  इस  आधार  पर

 इस-विषय का  इतिहास  वास्तव  में  १९२२  पत्र  दिया  था  कि  विधान  उनके  वकालत

 से  आरम्भ  होता  हैं  जब  कि  अवकाश  के  आदि  करने  के  अधिकार  पर  कुछ  नियंत्रण
 लगाये

 कारों  तथा  अन्य  आकस्मिक  मामलों  को  प्रारम्भ  जा  रहे  उस  समय  यह  उचित  सोचा  गया

 करने  के  सम्बन्ध  में  आदेश  पारित  किये  गये  थे  ।  था  यदि  राष्ट्रपति  किसी  को  उच्च

 थ
 भारत  सरकार  १९३५

 लय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  करता
 और

 उस _

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्ताव  रखा  गया  |



 sf  arr  es
 ३९७५  उच्च  न्यायालय  के  न्याय/घीश  ७  अज्र  ली  १९५४  की  विधायक  ३९७६

 व्यक्ति  को  संविधान के  अनुसार
 भारत  के  में  एक  उच्च  न्यायिक  सेवा  स्थापित  कर

 किसी  भी  उच्च  न्यायालय  अथवा  उच्चतम  दी  गई  है  |  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में

 न्यायालय में  वकालात  करने से  रोक  दिया  पात  में  भिन्नता  किन्तु  सभी  जगह  aaray’

 जाता  ऐसी  दशा  में  न्यायोचित यही  होगा  से  पदोन्नति  के  द्वारा  होने  वाले  न्यायाधीशों

 कि  उसे  कुछ  न्यूनतम  पेन्शन  मिलनी  चाहिये  ।  की  काफी  संख्या  हैं  ।  ये  से  लिये

 अब  प्रस्तावित  परिवर्तन  यह  हैं  कि  जाने  वाले  न्यायाधीश  से  ही  अपना

 उसे  न्यूनतम  पेन्शन या  तो  ६०००  रु०  प्रति  वर्ष  जीवन  प्रारम्भ  करते  हें  ।  मान  लीजिये  कि

 ५००  रु०  प्रति माह  मिलनी  चाहिये |  वे  प्रान्तीय  न्यायिक  सेवा  के  सदस्य  तो

 aaa  नियम  वे  ही  रहते  हैं  ।  जैसा  कि  आप  को  विदित  वे  मुंसिफ

 यह  विषय  टेक्निकल  हो  सकता  किन्तु
 के  पद  से  अपनी  सेवा  प्रारम्भ  कर  सकते

 नियम यही  हें  ।  यदि  किसी  न्यायिक ने  कुछ  वर्षों  तक
 अधीन-न्यायाधीश  रह

 तम  काल  सात  वर्ष  से  अधिक  समय तक  कायें  सकते  जिला  न्यायाधीश  बनते

 किया  तो  उसकी  पेन्शन  ५०००  रु०  प्रति  हें और  उस  के  दो-चार  वर्षों  के  बाद वे
 उच्च

 ay  के  हिसाब  से  लगाई  जायेगी  और  यदि वह  न्यायालय  के  न्यायाधीश  हो  जाते  हें  ।  यहां  से

 साधारण  न्यायाधीश  रहा  हैं  तो  उसकी  इस  उन  को  पेंशन  मिलती  जिस  समय  से  वे

 पेन्शन  राशि  में  प्रति  वर्ष  सेवा  के  लिये  CV\90  Fo  उच्च  न्यायालय  के  पद  पर  हराया  करने  लगते

 और  जोड़  दिये  अर्थात्  यदि  कोई
 उन  को  अलग-अलग  पेंशनों  मिल  सकती

 न्यायाधीश  सात  वर्षों  तक  कार्य  करता  है  तो  हैं  ।  जहां  तक  वेतन  का  सम्बन्ध  यह

 उसे  पांच  हज़ार  रुपया  प्रति  वर्ष  तथा  Vigo  रु०  वास्तव  में  एक  पदोन्नति  हैं  ।  ज़िला  तथा

 सेशन  न्यायाधीश  को  पदोन्नति  से  जिले  के का  सात  गुना  रुपया  और  मिलेगा  जिसका  योग

 लगभग  ८०००  रुपया  होता  हैं  ।  यदि वह
 न्यायाधीश  बनने  तक  में  २०००  रु०  तक

 वेतन  मिल  सकता  है  ।  ज्योंही उस  की  नियुक्ति आठ  वर्षों  तक  कार्य  करता  है  तो  उसकी  मूल

 पेन्शन  यहां  तक  बढ़  जाती  है  ।  उच्च-न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  पद  पर

 मुख्य  न्यायाधीश  के  सम्बन्ध में  भी  कुछ  हो  जाती  उसे  ३,५००  रू०  वेतन  मिलने

 परिवर्तन  हुआ  हूं  और  उस  के  पक्ष  में  एक
 लगता  है  ।  ठीक  यही  बात  भारतीय  असैनिक

 भिन्न  दर  जारी  की  गई  है  ।  माननीय  सदस्यों
 सेवा  से  आने  वाले  न्यायाधीश  के

 सम्बन्ध

 को  विदित  होगा  कि  पहले  तथा  अब  भी  में  भी  लागू  होती  है
 ।

 में  सदन
 का

 ध्यान

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों की  नियुक्ति  इस  तथ्य  की  ओर  आक्षित  करना  चाहूंगा

 केवल  वकीलों  में  से  ही  नहीं  की  जाती  है  ।  कि  भारतीय  असैनिक  सेवा  से  कुछ  लोग

 आते  raft  यह  अब  समाप्तप्राय  अन्य
 प्राचीन  शासन-काल  एक-तिहाई  भारतीय

 असैनिक  सेवा  एक-तिहाई  ब्रिटिश  सेवाओं  से  भी  कुछ  लोग  आते  हें--प्रान्तीय

 जीवी  वर्ग  के  सदस्यों  में  से  तथा  एक-तिहाई
 न्यायिक  सेवा  तथा  विधि-जीवी वर्गों  आदि

 से  आने  वाले  लोगों  की  भिन्न-भिन्न  श्रेणियां
 भारतीयों  में  से  इस  पद  के  लिये  चुने  जाते  थे  ।

 आजकल  की  शासन-व्यवस्था  में  प्रान्तीय  होने  के  कारण  पेंशन  दरें  भी  अलग-अलग

 न्यायिक सेवा  तथा  भारतीय  विधिजीवी  वर्ग  हमें  इन  के  लिये  अलग-अलग  व्यवस्था

 के  सदस्यों  में  से  लिये  जाते  हैं  ।  करनी  पड़ती  हैं  ।  जहां  तक  पदोन्नति  के  द्वारा

 होने  वाले  न्यायाधीशों का  सम्बन्ध  इन

 हो  गई  उस  के  स्थान  पर  सभी  राज्यों  के  विषय  में  न्यूनतम  पेंशन  का  कोई
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 काटजू  ]

 नहीं  क्योंकि  उन  को  पेंशन  इस  कारण  में  सदन  का  ध्यान  उस  विशेषता  की  ओर

 मिलती  है  कि  वे  इतने  दिनों  से  राज्य  की  आकर्षित  करूंगा  कि  जिस  से  उच्च-न्यायालय

 के  न्यायाधीश  को  भारत  के  अन्य सेवा  करते  आ  रहे  हैं  ।  न्यूनतम  पेंशन  का

 प्रशन  तो  उन  लोगों  के  सम्बन्ध  में  उठता  है  जो  सेवक  से  अलग  समझा  जाता  है  ।  अंगरेजों

 विधि जीवी वर्ग  में  से  नियुक्त होते  हें  ।  यह  नें  भारत  में  यह  जो  प्रथा  चला  रखी

 कहा  जा  सकता  है  :  ५९  अथवा  ५९  १/२  जिसे  हम  ग्रीष्मावकाश  या  वार्षिक  अवकाश

 वर्षीय  व्यक्ति  को  छः  मास  के  लिये  न्यायाधीश  कहते  हें--यह  वार्षिक  अवकाश  १०  सप्ताहों

 के  पद  पर  नियुक्त  कर  सकते  हें  और  उस  तक  चलता  कुछ  न्यायालयों  में

 के  नि  जीवन-काल  के  लिपि  ५००  रु०  धीशों  ने  स्वेच्छा  से  इस  को  घटा  कर  दो  मास

 मासिक  दे  सकते  हें  ।'  यह  संगत  विचार  कर  दिया  है--अर्थात्  दस  दिनों  की  इस  में

 और  में  सदन  को  बताना  चाहूंगा  किਂ  कमी  कर  दी  है  ।  भारत  में  और  किसी  भी

 पति  इन  नियुक्तियों को  करने  के  समय  इस  लोक-सेवक  को  पुरे  वेतन  पर  ग्रीष्मावकाश

 बात  पर  विचार  करता  है  क्योंकि  हम  इस  अथवा  वार्षिक  अवकाश  नहीं  दिया  जाता

 बात  के  इच्छुक  रहते  हें  कि  जिस  व्यक्ति  है  ।  मुझे  इस  पर  कोई  ईर्ष्या  नहीं  वर  में

 को  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जाता  कुछ  तो  विद्यमान  प्रक्रिया  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 वर्षों  अर्थात्  चार-छः  वर्षों  तक  कार्य  कर  न्यायाधीश  कहते  हें  कि  वे  अत्यधिक

 सके--भले  ही  यह  काल  सात  वं  से  कम  उत्तरदायित्वपूर्ण  कार्य  करते  हें  इस  में  संलग्नता

 हो--किन्तु  यह  केवल  कुछ  मासों  अथवा  एवं  अधिक  मानसिक  परिश्रम  करना  पड़ता

 एक-दो  वर्षों  का  साधारण  प्रइन  नहीं  होना  है  ।  में  मुख्य  न्यायाधिपति की  टिप्पणी  को

 चाहियें  |  यह  एक  नई  धारा  है  ।  अन्यथा  पढ़ता  हूं  जिस  में  उस  ने  कहा  हैं  कि  अवकाश

 व्यवहारिक  रूप  से  यह  विद्यमान  प्रथा  को  के  पश्चात्  न्यायाधीश  जब  कार्य  करना

 ही  दूसरे  ढंग  से  प्रकट  कर  देना  जो  भली  आरम्भ  करता  है  तो  वह  पूर्ण  स्वस्थ  एवं

 भांति  काय  कर  चुकी  है  और  जिस  के  पीछे  स्फूतिमय  होता  है  किन्तु  ९१/२ या
 १०'मास

 ३०  वर्ष  अनुभव  सन्निहित  है  |  तक  कार्य  करने  पर  उस  की  शक्ति  कम  हो

 एक  बात  में  और  कह  देना  चाहता  हूं
 जाती है  ।

 कि  कुछ  अतिरिक्त  सुविधायें  ac  चिकित्सा
 श्री  एस०  एस०  मोरे

 आदि  की  दी  जाती  हैं--जिन  का  अब  नियमों
 वह  भी  मंत्री  की  भांति  हैं  ।

 द्वारा  विनियमन  कर  दिया
 ।

 किन्तु

 वे  नियम अब  समाप्त  हो  गये  हें--इसलिये  श्री द  To  Fo  गोपालन

 हम  ने  उन  को  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  अध्यापकों  को  भी  तो  ग्रीष्मावकाश  मिलता
 a

 कर  लेना  अधिक  उपयुक्त  समझा  है--वे
 a

 @  |

 b=
 Q  चिकित्सा-सुविधायें  आदि  |

 उस  संशोधन  से  जिस  की  पुर्व  सुचना  दी  जा
 डा०  काट

 :
 उन्हों  ने  बताया  कि  यह

 चुकी  अवकाश  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  अत्यावश्यक  है  ।  में  उस  की  चर्चा  करना  नहीं

 ध्यान  आकर्षित  किया  जा  चुका  है  ।  जब  चाहता  किन्तु  आप  दोनों  लाभ  नहीं  उठा

 उन  संशोधनों  पर  विवाद  तब  में  उन  सकते  ।  आप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  भारतीय

 के  विषय  में  विस्तृत  विचार  करूंगा  किन्तु  असैनिक  सेवा  अथवा  भारतीय  प्रशासन-सेवा
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 द्य
 आदि  सभी  के  लोग  एक  माह  का  वेतन  पानें  पड़ता  ~  ।  सभी  |प्रकार  की  छुट्टियों  को

 का  अधिकार  रखते  अथवा  अन्य  इसी  प्रकार  छोड़  रप  उन्हें  न्यायालयों  में  वर्ष  भर  में  १७५

 की
 कोर्ड  बात  नहीं  कहू  सकते  |  दो  माह  का

 दिन  आजा पड़ता  है  ।  इसलिये  में  समझता

 अवकाश  तो  अवश्य  मिलता  है  किन्तु  उस  का  हूं  कि  हमें  तथा  निवृत्ति  वेतन

 परिणाम  यह  होता  है  कि  और  अवकाश  जरा  सम्बन्धी  असाधारण  रूप  से

 और  उदार  बनाना  चाहिये  क्योंकि इन

 यह  है  कि  अ्बैकादा  बंट  जाता  है  ।  चाहे  आप  मामलों  में  सहित  की  छु ष्टि कोण  सदा  ही  कुछ

 कड़ा  रहा को  चार  मास  का  अवकाश  मिल

 प्रथम  मास  का  को  ३,५००  रु०  मूल
 कहा  जाता  हैं  कि  faterstrat

 वेतन  मिल  जायगा  ।  द्वितीय  तथा  तृतीय
 न्यायाधीश  पद  पर  नियुक्त  हो  कर  बड़ा

 मास  में  यदि  आप  को  अवकाश  मिल  सकता

 त्याग  करते  हें
 |

 यह
 ठीक

 हैं
 ।  यह  एक  पुरानी

 है
 तो

 यह  पुरे  वेतन  का  अवकाश  समझा
 परम्परा  चली  आ  रही  हे  कि  इुपलाड ह  अमेरिका

 जायगा  और  २,२००  रु०  वेतन  मिलेगा  |
 तथा  भारत  में  जब  इस  व्यवसाय  के  किसी

 इस  के  पश्चात्  अवकाश  अद्ध  पर  मिलेगा

 अर्थात्  200.0  रु०  वेतन  मिलेगा  |  कुछ
 व्यक्ति  को  सर्वोच्च  उच्च

 न्यायालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  करता
 संशोधन  नियमों  कों  ढीला  करने  के  लिये

 है  तब  इस  को  अपने  कत्तव्य  के  रूप  स्वीकार
 बनाये  गये  हैं  ।  चूंकि  हम  ने  की  संविधान

 करता  चाहे  इस  में  उसਂ  पथिक  हानि से  नकल  की  है  इसलिये  में  सदन  का  ध्यान

 ही  क्यों  न  हो  tar  करने  सुराज्य-उसके ge  कें इस  ओर  आकर्षित  कर  रहा  इस  का
 ज्ञान  तथा  से  लाभ  उठी  श्वेता  हैं  ।

 उल्लेख  मुझे  विस्वास  है  कि  उद्देश्य  तथा

 कारणों  के  विवरण  में  किया  जाਂ  चुका हैं  ।  वेतन  निर्धारित  करना  संसद्  काम

 भाग  की  fedia  तालिका  में  है  तथा  ३,५००  रुपये  का  वेतन  भारत  जैसे

 war  शब्दों  की  परिभाषा  दी  हुई  है  और  देश  -  लिपे  ठीक  ही  हैं  ।  मुझे

 संविधान  में  सेवाਂ  की  जो  परिभाषा
 बम्बई  तथा  मद्रास  जैसे  शहरों  का  तो  पता

 दी  गई  इस  विधेयक  में  वही  HAT:
 नहीं  किन्तु  भारत  में  अन्यत्र  वकीलों  ने  अपने

 रखी  गई  है  ।  यदि  अधिक  नहीं  तो  कम  से  आप  को  देश  की  परिवर्तित  स्थिति  के

 कम  ३३  वर्षों से  यही  प्रथा  चल  रही  कूछ  बना  लियां है  और  जमौंदारी  समाप्त

 और  सरकार  ने  सोचा  कि  हमारा  हो  जान॑  से  उन  की  अत्यघिक  आमदनी  के

 करने  के  -  लिये  यह  सर्वोत्तम  नीति  अवसर  समाप्त ' हो - जायेंगे जायेंगे  मुझे  और  अधिक

 है  और  संविधान  निर्माताओं ने  भी  वे  ही  नहीं कहन  हें

 बातें  स्वीकार  की  हें  जो  उन  के  लिये  काफी

 अच्छी  थीं  ।  छुटटी  &  सम्बन्धित  नियम
 श्री  के०  के०  च्च्च

 मानतीय  मंत्री  नें
 कंहा  है

 कि  कुछ  ऐसे

 धीर  हैं  जिन्हों  ने  न्यायाधीश  के  रूप  में  कुछ करते  हें  ।  न्यायाधीशों  के  बारे  में  सदन  में  चर्चा
 काल  तक  काम  किया  किन्तु  उन्हें  न्यूनतम

 के  पद  की  प्रतिष्ठा  का  ध्यान  रखना  चाहिये
 निवृत्ति  बेतन  भी  नहीं  मिलਂ  सका  ।  कया

 कहा  जाता  है  कि  वे  शनिवार  और  रविवार  ag  ऐसे  न्यायाधीशों  की  संख्या  बता  सकते

 को
 भी  काम  करते  हें  और  सदैव  नयाम  हूं

 ?
 दूसरी  बाल  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 सम्बन्धी  बातों  पर  ध्यानपूर्वक बिचार  करना
 कि  त्माबाधीज्ञों  का  मासिक  बेलन  Rhee

 10  PSB
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 [at  के ०  के०

 रुपय या  ४,०००  रुपये हैं
 ।

 मेरी  तीसरी  बात  मिलती  थीं  किन्तु  में  समझता  हुं
 कि

 भारतीय

 यह  है  कि  इन  न्यायाधीशों को  किस  प्रकार  न्यायाधीशों ने  इन  सुविधाओं  का  लाभ  नहीं

 उठाया  | की  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधायें  दी  जाती

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  भारतीय
 डा०  काटजू

 :
 कलकत्ता  में  बहुत  से  डाक्टर

 न्यायाधीशों को  इस  प्रकार  की  सुविधायें  नहीं
 हैं  और  ये  न्यायाधीश  अपनी  पसन्द  के  किसी

 दी  जाती  थीं  ।  में  सेवाओं  में  से  लिये  गये
 भी  डाक्टर  से  चिकित्सा  करवा  सकते  हें  ॥

 न्यायाधीशों के  बारे  में  नहीं  जानता  |
 विधि  मंत्री  यह  सब  बतला  सकते  हें  ।

 डा०  काटजू  :  जैसा  कि  अनुच्छेद  २२१

 म  दिया  हुआ  वेतनों  में  ४,०००  रुपये  श्री  सत्य  ना  रावण  fag

 इस  विधेयक  के  द्वारा  उच्च  न्यायालय  के
 तथा  ३,५००  रुपये  का  यह  उन  के

 न्यायाधीशों  की  सेया  दशाओं  को  निर्धारित
 अधिकार  और  विशेषाधिकार  वेतन

 किया जा  रहा  है  |  इस  में एक  यह  बरच्छा
 निवृत्ति  वेतन  आदि  वेसे  ही  जारी

 रहेंगे  ।  अतः  संविधान  प्रवर्तन  से  नियुक्त
 परिवहन  किया  गया  है  कि  जो  न्यायाधीश

 न्यायाधीश  S,000  रुपये  वेतन  पायेंगे  और
 सेवाओं  से  नहीं  लिये  गये  हैं  उन्हें  भी  प्रति  वर्ष

 न्यूनतम  निवृत्ति  वेतन  ६,०००  रुपये  मिला
 उस  के  बाद  से  नियुक्त  न्यायाधीश  ३,५००

 रुपय  वेतन  पायेंगे  ।  माननीय  सदस्य  ने  जिन
 करेगा  चाहे  वे  अपनी  सेवा  के  art  वर्ष  पुरे

 में  इस  उपबन्ध  का  स्वागत
 न्यायाधीशों की  संख्या  पूछा  है  मुझे  उन  की

 mary  संख्या  नहीं  मालम  किन्तु में  समझता
 करता हुं  क्योंकि  वे  व्यक्ति  भी  जो  बहुत  समय

 से  वकालत  कर  रहे  हों  श्र  जिन  की  वायु
 हूं  कि  उन  की  संख्या  तीन  या  चार  होगी  |

 यदि  विधिजीवी  संघ  का  कोई  सदस्य  भी  काफी  हो  गई  हो  रोक  जो  ६०  ag  की

 राय  तक  सात  वर्ष  तक  सेवा  न  कर  सकते
 विदा  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  हैं  तो

 उसे  सेवाओं  में  लिये  गये  न्यायाधीशों  के
 सामानी  से  नियुक्त  किये  जा  सकेंगे  ।  में  गृह  मंत्री

 समान  ही  चिकित्सा  सुविधायें  मिलती  हैं  |
 को  यह  बताना  चाहता  हं  किः  सेवा  की  दिशायें

 कुछ  भी  हों  किन्तु  हमें  उपयुक्त  प्रकार  के
 क०  किसी च्

 :
 आप  ने  कहा  था  न्यायाधीश  नहीं  मिल  पा  रहे  हें  ।  उच्चतम

 प्रथाਂ  और  दशाओं  के  अनुसार  न्यायालय  के  भूतपूर्व  न्यायाधीश  श्री  चन्द्र  शेखर

 उन्हें  चिकित्सा  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  किन्तु  अय्यर ने  यह  कहा  था  कि  उच्च  न्यायालयों  में

 बचा  हुमा  काम  इसलिये  पड़ा  रहता  है  कि

 न्यायालय में  विधिजीवियों  को  इस  प्रकार  जो  अधिक  योग्य  न्यायाधीश  नहीं  होते  हें  वे

 की  सुविधायें नहीं  दी  जाती  हैं  ।  महत्वपूर्ण  कानूनी  प्रश्नों  पर  शीघ्र  निर्णय  नहीं

 कर  पाते  wie  इसीलिये  इन  मामलों  को
 डा०  काटजू

 :
 इस  सम्बन्ध  में

 सचिव  ने  जो  नियम  बनाये  थे  हम  उन्हीं  को  निबटाने  में  विलम्ब  होता  है  ।  १९५०  के

 बाद  नियुक्त  किये  गये  न्यायाधीशों  के  बारे  में
 ठीक  ठाक  करना  चाहते  हें  ।

 fafa  तथा  अल्पसंख्यक-काय  मंत्री
 गम्भीर  झ्रालोचना  है  कौर  सरकार  को  इस

 बात  पर  अवश्य  ध्यान  देना  चाहिये  |
 :  संविधान  लाग  किये  जाने से

 qa  तथा  स्वतंत्रता  मिलने  से  पुर्व  नियुक्त  किये  में  समझता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के
 गये  न्यायाधीशों

 को  थे  चिकित्सा  सुविधायें  न्यायाधीशों  के  वेतन  इस  प्रकार  के  होनें



 RER  उच्च  न्यायालय के  २४  अप्रैल  १९५४  को  विधेयक  ३९८४

 चाहियें जिस  से  वे  यह  अनुभव न  कर  सकें  कि  नियुक्त  किये  जाते  हें  श्र  हो  सकता  हे  कि

 q  अपने  sea  विधि जीवी  साथियों  से  कम  उन  में  योग्य  व्यक्ति  न  मिल  सक  किन्तु  फिर

 वेतन  पा  रहे  हें  ।  न्यायाधीशों को  नियुक्त  भी  किन्हीं  कारणों  से  हम  उस  विधिजीवी  संघ

 करने के  तरीके  का  भी  इस  बात  पर  प्रभाव  को  खाली  नहीं  करना  चाहते  ।  ऐसे  मामलों  में

 पड़ता  है  कि  किस  प्रकार  के  न्यायाधीश  नियुक्त  हम  अरन्य  राज्यों  के  या  उच्चतम  न्यायालय के

 विशे जाते  हें  तथा  इस
 के

 साथ  उन  के  आचरण  विधि जीवी  संघ  में  से  नियुक्त  कर  सकते  हैं  ।

 पर  भी  प्रभाव  पड़ता  है  ।  संविधान  निर्माता  उच्चतम  न्यायालय  के  वकील  राज्यों  के  उच्च

 यह  चाहते  थे  कि  न्यायाधीश  कार्यपालिका  के  न्यायालयों  में  नहीं  जाते  इसलिये  वें  वहां  के

 हस्तक्षेप से  मुक्त  रहें  ।  इसीलिये उस  में  यह  न्यायाधीश  नहीं  नियुक्त  किये  जा  सकत  कौर

 दिया  gut  है  कि  न्यायधीश  नियुक्त  करते  समय  इस  प्रवर  कभी  ant  बहत  योग्य  ब्यक्ति

 राष्ट्रपति  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  तथा  नियुक्त  नहीं  हो  पाते  ।  हमें  न्यायाधीशों  के

 राज्यों के  राज्यपालों  की  सलाह  से  तथा  ५  अ्रधिक  रखने  चाहियें  कौर  हमें  oe

 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  लिये  राज्य  सरकार  वकीलों  को  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  के

 की  सन्मति  किन्तु  इस  मामले  में  राष्ट्रपति  उपायों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  में  इस

 को  गह  मंत्रालय  राज्यपाल  को  प्रस्ताव  का  समर्थन  बरता  हूं  ।

 सरकार  सम्मति  देते  हें  ।  एक  मामले  में  तो
 श्री  फ्रैंक  एंथनी

 राष्ट्रपति  ने  राज्य  सरकार  के  सुझाव  को  :  मुझे  रखने  पूर्व  बकता  कन  इस  बात

 वापिस  भेज  दिया  किन्तु  राज्य  सरकार  ने
 को  सुन  कर  श्राइचर्य  हुआ  कि  2eYo  के  बाद

 बार  बार  उसी  का  नाम  भेजा  |  इस  प्रकार  वे
 नियुक्त  किये  गये  न्यायाधीश  बहुत  योग्य

 राज्य  सरकारों  के  नाम  निशित  हो  जाते  हैं  ।
 प्रकार  के  नहीं  हैं  ।  ग्र ग्न जा  ने  यहां  की

 में  श्री  चन्द्र  बाखर  भ्रमर  की  इस  बात  से  पालिका  को  बहुत  व्यवस्थित  रूप  से  बनाया

 सहमत  हुं  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  राज्य  कौर  इस  ने  बहुत  ही  कुशलतापूर्वक  कार्य  feat

 >
 सरकारों  या  गृह  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  की  जानी  ्  ।  मुझे  इस  बात  से  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  कि

 चाहिये  ।  इस  मामले  में  राष्ट्रपति  को  भारत  के  समें  वकीलों  में  से  नियुक्त  faa  गये  उन

 मुख्य
 न्यायाधिपति  तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  जो  तपने  सेवा  काल  के

 मुख्य  न्यायाघीश  की  सलाह से  नियुक्तियां  सात  ag  पूरे  नहीं  कर  न्यूनतम  निवृत्त

 करनी  चाहियें  |  इसीलिये  मेरा  माननीय  गह
 वेतन  का  उपबन्ध  कियया  गया  है  ।  fag  मुझे

 डर  है  fa  इस  उपबन्ध  के  बनाने  पर  भी  हमें मंत्री  से  निवेदन  है  वहं  सब  से
 अधिक

 वकीलों  में  से  सर्वोत्तम  प्रवर  के  व्यक्ति  नहीं क्त  व्यक्तियों  को  नियुक्त  eat  के  लिये  इस

 wea  पर  गम्भीरता  पूर्वक  बिचार  करें  र  मिल  सकेंगे  ।  में  यह  चाहता  हुं
 किः  इन  के

 यदि  उन  के  नियुक्त  करने  के  तरीके  से  कोई  निवृत्ति  वेतन  ate  श्रमिक  वर  दिये  जायें  ।

 रुकावट  हती  तो  बह  इस  में  परिवर्तन  इस  सम्बन्ध  में  में  गह  मंत्री  की  बरात  से  सहमत

 कर दें  ।  नहीं  हूं  ।  न्यायपालिका  के  मामले  में  हमें

 भावुकता  से  काम  नहीं  लेना  चाहिये  ।
 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  को

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  देशभक्ति उच्च  न्यायालय  न्यायाधीशों  की  एक  अखिल

 भारतीय  पदालि  स्थापित  करने  पर  अत्वार  मानव  स्वभाव  वा  एक  अंग  नहीं
 है  ?

 करना  चाहिये  ।  ऐसा  होता है  उच्च  शो  wa  एंथनी  :  वित्तीय  arc  की

 न्यायालयों  में  विधि जी  जियों  में  से  न्यायाधीश  ब  ह  में ह ण  सह  कुछ मंद  पड़  में
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 [at  ma

 उन  प्रमुख  वकीलों  की
 बात

 कर  रहा हू जो  att  फक  एंथनी  :  सरकारी  बचों  पर  ॥

 eatin  रुपया  कमा  रहे  हैं  ।  मैं  rear  डा०
 काटजू  :  यह  श्राप

 का
 भ्रम  है

 मंत्री  से  सहमत N  कि  सभी  प्र प्रमुख वਂ  कीलों  की

 आय  राजा गों  की  सी  नहीं  किन्तु  मुख्य

 क्या  अप  स्वप्न  देख  रहे  हैं

 उच्च  न्यायालयों  में  प्रमख  वकील
 र

 २  0,000 ,  श्री  फ़ैज़  एंथ  नी  :  तो  जहां एक  मंत्री  की

 रुपये से  ले  कर  ४0,000  पय  तक  बना  राय  दस  गनी  हो  जाती  है  बेचारे  न्यायाधीश

 लेते  की  ग्राय घट घट  कर  दशमांश रह  जाती  है  ।

 न्यायपालिका  किसी  देश  में  लोकतन्त्र  की
 इंगलैण्ड  में  न्यायाधीशों  को  बड़े  वेतन

 रक्षा  का  एकमात्र  साधन  होती  अतः  हमें

 प्राप्त  हैं  ।  में  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह हां  के
 पने  न्यायाधीशों  के  साथ  विशष  प्रकार  का

 न्यायाधीशों  के  वेतन  बढ़ाये  किन्तु
 व्यवहार  करना  चाहिये  ।  किसी  न्यायाधीश

 गह-काय  मंत्री  से  यह  अ्राग्रह  अ्रवर्य  करूंगा  कि
 की  न्यूनतम  पेन्शन  १,०००  रुपया  प्रति  मा

 उन  की  पादन  का  स्तर  ऊंचा  किया  जाय  |
 होनी  चाहिये  |  उसे  केवलਂ  Yoo  रुपया

 यह  स्पष्ट  ही  है  कि  हम  ग्रच्छे से  अच्छे
 प्रति  मास  देना  इस  पद  का  अपमान  करना  है  |

 वाली  का  इस  अरार  खाना  चाहत  |
 ऐसी  अवस्था  में  एक  डर  यह  भी  हो  सकता

 पह  मंत्री  को  उन  की  तुलना  मंत्रियों  के
 है  कि  कहीं  निचली  श्रेणी  के  वकील  इन  पदों

 प्तर  से  नहीं  करनी  चाहिये  |  कुछ  एक
 पर  नियत  न  हो  जाये  ।

 शक्तियों  को  छोड़  कर  शेष  जो  लोग  मंत्री  बनते

 उन  की  ara  में  विधि  ही  होती  है  ।  गह-कार्यो  एक  कौर  डर  इस  बात  का  भी  है  कि

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  राजनीति त्री  स्वयं  एक  अपवाद  किन्तु  इस  से  तो

 मेरे  तक  की  सिद्धि  ही  होती  है  ।  धारणाओं  का  प्रभाव  न  पड़ने  लग  जाये  |  यदि

 एसाਂ  होने  लगा  तो  हमारी  न्यायपालिका  की
 डा०  काटजू :  मेरे  विचार में  ऐसा  कहना  न्यायपरायणता  समाप्त  हो  जायेगी  .।  ATs

 अनचित  होगा  ।
 इस  बात  को  खली  चर्चा  कि  अभी  कुछ

 गी  फ्रेंक  एंथनी  यह  एक  तथ्य  हं  समय  हुसना  राजस्थान  में  एक  न्यायाधीश  को

 नियुक्ति  केवल  राजनीतिक  mea  पर  ही कौर  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  ही  तो  यह  उदाहरण

 दिया  |  की  गई  है  ।  मेरा  यह  सुझाव है  कि  संविधान

 के  अ्रनच्छेंद  २१७  को  संशोधन  किया  जाये
 डा०  काटजू  :  में  ने  aar  क्

 जिस  से  राष्ट्रपति  ऐसी  नियुक्ति  भारत  के
 लेख  किया  था  |

 मुख्य  न्यायाधिपति  तथा  सम्बद्ध  उच्च  न्याय  लब

 श्री  फ्रेंक  एंथनी :  में  हूं  fat  के  मुख्य  न्यायाधिपति  की  सम्मति  से  ही  कर

 सके  । मंत्री  लोक  सेवक  ही  होते है  ।  कितन  ऐसे  मंत्री

 है  fate  मंत्री  बनने  पर  हानि  हुई  होगी
 ?

 हमें  न्यायपालिका  को  भ्रष्टाचार  से
 इस  के  विपरीत  उन  की  उन्नति  ही  होती  है  ।

 बचाये  रखना  होगा  |  तभी  हमारी  स्वतन्त्र
 एक  साधारण  राजनीतिज्ञ  जो  लगभग  Yoo

 की  रक्षा  हो  सकती है  ।  अनुच्छेद  २१७  को  यदि
 रुपया  महीना  कमा  रहा  होता  है  मंत्री  बना  दिये

 ठीदः  प्रकार  से  समझा  जाये  तो  इस  से  यह  जानਂ
 जाम  पर  लगभग  ३०००  पान  लगता

 नहीं  पड़ता  कि  राष्ट्रपति  को  इस  विषय

 डा०ਂ  काटन  :  कहां
 ?  mad  मंत्रियों  की  सम्मति  को  अनुसरण  नर

 नप



 ERA)  उच्चन्यायालयके  न्यायाधीश  २४  अप्रैल  १९५४  ण की  AUN  }  विधेयक  29¢¢

 महोदय चाहिये  ।  परन्तु  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  वह  संभावना  क द  माननीय  सदस्य

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  तथा  सम्बन्धित  गह-कराये  उपमंत्री  का  विशेष  ध्यान  चाहते
 प् राज्य  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  अतिरिक्त  ्र  |

 से  भी  परमाणु  प्राप्त  करेंगे  ।  यह

 क्योंकि  राज्यपाल  अपने  श्री  फ़ेंक  एंथनी  :  यदि  श्राप  निवासी
 सन्देह जनक  बात

 मंत्रियों  के  परामर्श  पर  निभर  करता  है  कौर  वेतन  को  बतन के  गाध  भाग  पर  निश्चिंत

 इस  से  इस  मामले  में  राजनैतिक  दलों  तथा  कर  द  ताो  यह  एक  अच्छा  प्रलोभन

 वैयक्तिक  पक्षपात  हो  जाता  है  ।  यदि  ऐसा  gat
 में  बता  चुका

 हं
 कि  किस  कारण  त्यायाधीशो

 तो  पस  देश  में  प्रजातन्त्र  सुरक्षित  नहीं  रह
 से  एक  विशेष  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाना

 चाहिये  ।  श्रस्तावित  वेतनों  से  विधिजीवी सकेंग े|

 व्यवसाय म  से  उत्तम  व्यक्ति  नहीं मिल  सकेंगे  |

 यदि  मेरे  सुझाव को  स्वीकार कर  लिया  जाय म॑  इस  बात  को  सुनिश्चित करने  का प्रयत्न

 कर  रहा  हुं  कि  न्यायपालिका  तथा  कार्यपालिका  तो  न्यायाधीश  दूसरी  नियुक्तियों  पर  विचार

 पाक  पाक  रहें  ।  न्यायपालिका  में  राजन  तिक  भी  नहीं  करेंगे  ।  हम  न्यायाधीशों पर  विधिजीवी

 तथा  वैयक्तिक  हस्तक्षेप  की  मात्र  सम्भावना  व्यवसाय  करन  के  सम्बन्ध  में  प्रतिबन्ध

 भो  नहीं  रहनी  चाहिये  म  नहीं  चाहता कि  लगा  चके
 ह  |  मेरा  कहना

 है  कि  न्यायिक

 स्वतन्त्र भारत  में  भीਂ  वही  बातें  हों  जो  पहले
 निष्पक्षता  का  यह  एक  अपरिवर्तनीय  सिद्धान्त

 देसी  रियासतों  में  होती  थीं  ।  देसी  रियासतों  में
 है  कि  बार  जो  न्यायाधीश  बनता  वहं

 संभी  *  यायाधीश  वैयक्तिक  झ्राधार  पर  सदन  न्यायाघीश  ही  रहता  है  ह  मेरा  कहना

 नियुक्त  होते  थे  |  यह  है  कि  श्राप के  न्यायाधीश  श्रश्रष्टनीय

 परन्तु  उन्हं  एसा  दिखाना  भी  czar  कि  वे

 सभापति  महोदय :  त्यायाधीक्यों  कीं  भ्रष्ट  नीय  हैं  Lar  कल  विधि जी वती  संघों

 नीति  an  wet  इस  विधेयक के  विषय से  में  सामान्य  चर्चा  का  विषय  क्या है  ?  लोग

 बहुत  दूर  का  सम्बन्ध  रखता  है  ।  माननीय  न्यायाधीशों  के  निर्णयों  के  विभिन्न  कारण

 सदस्य  wa  इस  विषय में  र  अधिक  कुछ  न  बतलाते हैं
 ।  वे  चाहते हें

 कि  हमारे  न्यायाधीश

 कहें  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  सेवा  की  कुछ  एसे  हों  जिन  पर  सांकेतिक  लांछन  भी  न  आरा

 शर्तों से  है  ।  सके  ठीक है  कि  न्यायाधीश  भी  aria

 मनुष्य  ही  हें  तथा  उन  से  गलती  होना  संभव

 हम  ws  दो  घण्टों  में  इस  विधायक  पर  है  ।  परन्तु  में  एसी  व्यवस्था  चाहता  हं
 जिस  से

 विचार  करेंगे  तथा  राधा  घंटा  तटीय  भविष्य  की  सम्भावनायें  न्यायाधीशो ंके  निर्णय

 तथा  दृष्टिकोण  को  प्रभावित  न  करें  प

 वाचन  के  लिये
 देंगे  |  wat  बहुत  से  सदस्य  |

 बोलने  को  हे  एकਂ  बहत  ग़लत  बात  है
 दे

 अतएव  माननीय  सदस्य  संक्षेप

 से  काम  ले
 में  मंत्रियों  की  वैयक्तिक  नहीं

 श्री  फ्रेंक  एंथनी :  मेने यह  बात  कहीं  कर  रहा  हं  ।  मेरा  कहना  इतना  डी  है  किਂ

 थी  कि  एक  हज़ार  रुपये  का  न्यूनतम  सेवा  निवृत्त  होने  पर  किसी  न्यायाधीश  को

 वतन  निश्चित  किया  जाना  चाहिए  |  हम  इसਂ  कोई  पद  न  दिया  जय  |
 केवल  इसी  तरीके  से

 अवस्था  पर  बेसन-क्रम  सम्बन्धी  विचार  को  ही  श्राप  ्यायाघीशों  को  अपेक्षित  स्तर  पर

 ला  की  हमें  ऐसी  कोई  सम्भावना  नहीं  रहन एक  कौर  रख  सकते



 ३९८९  उच्च
 न्यायालय

 के
 न्यायाधीश  २४  अप्रैल  १९५४  की  विधेयक  ३९९०

 Pat  फरक

 देनी  चाहियें  जिससे  कि  हमारे  न्यायाधीशों  पर  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  इस  दृष्टिकोण

 कोई  उंगली  उठा  सके  ।  का  समन  करता  हूं  कि  न्यायपालिका

 के  सदस्यों पर  कार्यपालिका  के  सदस्यों का शी  कासलीवाल  :

 कोई  नियन्त्रण न  हों
 तथा

 वे  बिल्कुल  निष्पक्ष
 मेरे पू

 बकता  नें  राजस्थान  के  एक  विशेष

 हो  कर  काम  करें  ।  मेरा  यह  भी  विचार है  कि
 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  का  निर्देश  किया  है

 तथा  में  उन  के  प्रत्यारोप  का  खण्डन  करना  चाहता
 कार्यपालिका  को  भी  देश  में  ऐसा  वातावरण

 उक्त  न्यायाधीश  इस  से  पहले  विधि जीवी  बनाना  चाहिये  जिस  से  हमारी  जनता  के

 न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  में  विश्वास  को
 संघ  के  एक  प्रमुख  सदस्य  थे  जिन्हों  ने

 वकालत

 कोई  धक्का  न  लगे  ।  यदि  काय  पालिका  गलत
 से  कई  हजार  रुपये  कमाये  थे  ।  राजस्थान

 चलेगी  तो  निर्वाचक  पांच  ad  के  वाद  उन्हें
 में एक  न्यायाधीश  को  केवल  २,०००  रुपये

 fea  जाते  a  |  उन  का  कांग्रेस  दल  से  कोई
 ठीक  मार्ग  पर  ला  सकेंगे  ।  इस  बीच

 सम्बन्ध  नहीं  था  ।  अतएव  यह  एक  बिल्कुल
 पालिका  जनता  के  मूल  अधिकारों  को

 चित  कर  सकती  ।  ऐसी  स्थिति  में  केवल
 गलत  बात  है  कि  उन  की  नियुक्ति  राजनैतिक

 न्यायपालिका  ही  नागरिक  के
 विचार से  की  गई  है  ।

 अधिकारों  को  सुरक्षित  कर  सक्ती  है  ।  इसी

 माननीय  मंत्री  के  भाषण  से  विधायक  के  कारण  मेरा  यह  कहना  है  कि  न्यायपालिका  की

 दो  उद्देश्य  जान  पड़ते  हैं  ।  एक  न्यायाधीशों  स्वतन्त्रता  तथा  निष्पक्षता  को  प्रत्येक  अवस्था

 की  gt  तथा  यात्रा  भत्तों  का  विनियमन  में  बनाये  रखा  जाना  चाहिये  |

 करना  तथा  दूसरा  कुछ  न्यायाधीशों  को

 निवृत्ति-वेतन  देना  ।  जहां  तक  इन  दो  च् क उद्दृश्या
 संविधान  के  अनुच्छेद  २१७  के  अ्रन्तगंत

 > का  सम्बन्ध  टं  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  नियुक्ति  का  अधिकार  राष्ट्रपति  को  प्राप्

 है  ।  राष्ट्रपति  पर  श्राभार  है  कि  ag  उच्चतम
 करता  हूं  ।  परन्तु  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  से  तथा  राज्य
 जो  बहुत  कुछ  संगत  है  ।  इस  विधेयक  को

 संविधान  के  अनुच्छेद  २२१  के  भ्रन्तगंत  के  राज्यपाल  से  उच्च  न्यायालय  के  साधारण

 प्रस्तुत  किंया  गया  है  जिस  का  सम्बन्ध  केवल  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करते  समय  परमाणु

 भाग  में  के  राज्यों  से  है
 ।

 में  यह  पूछना  करे  |  संवैधानिक  शासन  में  राष्ट्रपति  को

 चाहता हं  कि  इस  विधेयक  के  भाग
 मंत्रियों

 UTR  से  काम  करना  पड़ता

 में  के  राज्यों  के  सम्बन्ध में  इसी  प्रकार  के  किसी
 है  ।  में  मानता  हूं  कि  परामर्श  देते  समय

 अनुच्छेद  के  अर्न्तगत  क्यों  प्रस्तुत  नहीं  किया
 पालिका के  सदस्य  सन्देह  के  किसी  कारण  के

 गया  है  ।  इस  अभिप्राय  का  अ्रनुच्छेद  २३८
 ही  कार्य  करें  ।  परन्तु  मानवीय

 है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  विज्ञान  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  हम  अपने

 कि  इस  मामले  में  ही  उन्हों  ने  यह  श्रन्यायपु्ण
 सम्बन्धियों  का  ही  समर्थन  तथा  पालन  करते

 विभेद  क्यों  किया  श्राप  जानते हें  कि
 भाग

 हूं  ।  में  यह  बात  सारे  विश्व  के  प्रजातन्त्रीय
 में  के  राज्यों  को  पुरानी  देशी  रियासतों

 देशों  के  झ्रनुभव  से  कहू  रहा  हं  ।  ब्रिटेन  की
 में  से  बनाया  है  ।  कई  एक  राज्यों

 में
 स्वयं  water  में  क्या विभिन्न  नियम  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  निकट

 भविष्य  में  इस  अभिप्राय  का  कोई  विधेयक  हुआ  है  ?  जब  कभी  वहां  कोई  राजनैतिक

 प्रस्तुत  करने  का  विचार  कर  रहे  हूँ  ?  दल  सत्तारूढ़  होता  है  तो  उस  में  कुछ
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 का  नियन्त्रक  महालेखा  «परीक्षक  सेवा न्यायाधीश  भी  होते  हैं  ।  ग्रीवा  ग्रनुच्छेद

 Rev  को  संबोधित  fat  जाना  चाहिय े।  बाद  भारत  सरकार  या  किसी

 राज्य  सरकार  की  सेवा  नहों  कर  सकता
 एक  उपबन्ध  राज्यपाल  से

 > ह  |  न्यायाधीशों  के  सेवानिवृत  होने  पर
 बरामद  करने  का  है  ।  राष्ट्रपति  को  परामर्श

 वय पालिका  द्वारा  नाना  प्रकार  के  प्रलोभन
 aq  से  पहले  उसे  wat  राज्य  के  मंत्रियों  से

 दिये  जाते  हें  ।  में  एसा  कहत  हुए  डा०
 परामकषं  करना  पड़ता  है  ।  मेरे  रचते  राज्य

 काटजू  की  व ार  संकेत  नहों  कर  रहा  हें  ।
 के  राज्यपाल  वहां  के  विश्वविद्यालय  के

 मेरा  उनसे  यह  निवेदन  है  कि  कार्यपालिका श
 कुलपति  ५ . ) भाह  |  इस  नाते  उन्हें  विश्वविद्यालय

 के  सदस्य  होने  के  नाते  वह  अपने  कर्त्तव्य
 की  कोटे  के  कुछ  सदस्यों  को  मनजीत  भी

 करना  पड़ता  है  ।  जब  प्रधान  मंत्री  ने
 का  पालन  में  कह  रहा  था  कि  न्यायाधीशों

 उनसे  आधिकारों  का  उनके  परामर्श  से
 को  सेवानिवृत्त  होने  पर  नाना  प्रकार  के  प्रलोभन

 प्रयोग  करने  का  अनुरोध  किया  तो  कुछ  संकट
 दिये  जा  सकते  जिससे  न्यायपालिका

 की  निष्पक्षता  तथा  स्वतन्त्रता  को  क्फ्फ़ी
 उपस्थित  हो  गया  ।  मामला  महान्यायवादी

 क्षति  पहुंच  सकती  है  ।
 को  भेजा  गया  तथा  उस  ने  कुलपति  के  पक्ष

 में  इस  विधान  का  आंशिक  समर्थन में  फैसला  दिया  ।  मत  मेरा  निवेदन  यह  है
 करता  स a  तथा  सरकार  से  अदा  क  रता

 कि  इन  सब  उपबन्धों  को  संविधान  में  से  हटा

 हूं  कि  वह  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  की दिया  जाना  चाहिये  ।

 प्रतिभूति  दे  ।  ऐसा  करते  समय  प्रकार
 संविधान  में  एक  श्र  संसाधन  की

 को  स्वयं  ही  संतुष्ट  नहीं  होनाਂ  चाहिये भी  झ्रावव्यकता  है  ।  संविधान  के  अ्रनुच्छेद
 afer  विरोधी  दल  को  भी  संतुष्ट  करना

 २२२  तथा  १२४  के  ग्रस्तगंत  उच्चतम  न्यायालय

 तथा  उच्च  न्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश  को
 चाहिये  ।  केवल  तभी  हम  पत्ता  पूरा  सहयोग

 दे  सकें  |  डा०  काटजू  सारी  योग्यता  BT
 सेवानिवृत्ति  के  बाद  बंका लत  करने  की

 में  इसकी
 सरकारी  बेंचों  तक  ही  सीमित  न  समझें  ।

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 अन्तर्निहित  विचारधारा  को  नहीं  समझ
 उन्हें  अराम  जनता  में  विश्वास  पदा  करने

 सका  जव  एक  बार  हम  न्यायपालिका
 का  प्रयत्त  भी  करना  चाहिये  ।

 की  स्वतन्त्रता  तथा  निष्पक्षता  श्री  रघरामय्या  में  उन
 बशर

 को  स्वीकार  कर  लेते  हं  तो  इसके  किसी  लोगों  में  से  हूं  जो  यह  समझते  हूं  कि

 पालिका  पर  व्यय  किये  गये  घन  पर  किसी  क सदस्य  पर  किसी  न्यायालय  बिशेष  को

 कभी  भी  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहियें  ।  मे अपन  पश्न  में  प्रभावित  करने  का  सन्देह

 नहीं  समझता  कि  इस  विधेयक  में  निर्दिष्ट नहीं  करना  चाहिये  ।  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  निष्पक्षता  पर  निवृत्त  वेतन  की  दरों  पर  इस  सदन के

 किसी  सदस्य  को  झ्रापत्ति  होंगी  | भी  कलंक  भ्राता  है  ।  अ्राखिर  सेवानिवृत्त

 श्री  फ्रैंक  मन्थनी  ने  एक  सुझाव  दिया के  बाद  उसके  भौतिक  कल्याण  की  कुछ

 व्यवस्था  तो  होनी  ही  चाहिये  ।  यह  है  कि  प्रत्येक  न्यायाधीश  को  सेवा
 निवृत्त

 से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  उपबन्ध  को  हटा  के  समय  जो  वेतन  मिल  रहा  हो  उस  का

 दिया  जाय  तथा  इसके  स्थान  पर
 अरत्तुच्छेद

 आधा  वेतन  निवृत्ति-वेतन  के  रूप  म

 W¥5  के  खण्ड  (४)  जैसा  कोई  खण्ड  रख  मिलना  चाहिये  ।
 उन्हें  इस

 दिया  जाय  इसके  अनसार  भारत  बात  का  ज्ञान  नहीं  है  क्रि  कभी  कभी
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 [at  रघुरामय्या |

 शीशों  को  किस  साप  में  भर्ती  कि  जाली  राज्य  के  बाहर  से  ती  करना  चाहिये  #

 है  ;  कभी  कभी  उन्हें  भ्रट्रावन प्रौढ़  उनसठ  एक  ate  भी  प्रथा  है  कि  किसी  उच्च

 वर्ष की  अ  पायु  में  भी  भर्ती  किया  जाता है  यायालय  न्यायाधीश  का  कोई  सम्बन्धी

 वे  साठ  व्  की अर wig  में  सेवानिवृत्त  हो  जाते  प  का  साला  या  बहनोई  या  उस

 ह्  ।  TT  क्या  एक  बर्ष  या  छ  मास  की  सेवा  के  समक्ष  विधि  व्यवसाय  नहीं  कर  सकता

 े के  पश्चात  उनकों  उन  के  वेतन  का  स्रोत  ट  |  किन्तु  उस  के  सहयोगी  के  समक्ष  प्रस्तुत

 निवत्तिनवेतन  देना  उचित  होगा  ?  ऋत  होना  कसा है है
 ?  मझे  पक्का  पता  नहीं  है  कि

 मेरे  विचार  में  यह  सुझाव  ठी+  नहीं है  ।  कर्ब  इस  का  पालन  होता  है  या  नहीं  ।  यह  बहुत

 इस  के  साथ  ही  मेँ  श्री  एस०  एस०  बुरी  चीज  है  ।  ग्रुप  कह  सकते  ह  कि  किसी

 मोरे  के  इस  सुझाव॑  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  व्यक्ति  को  केवल  किसी  का  सम्बन्धी  होन

 कि  त्यायाधीद्यों  को  व्यवसाय  करने  की  के  कारण  किसी  चीज़  से  वंचित  करना  ठीक

 आज्ञा  नी  चाहियें  |  मेरे  बिचार  में  यह  नहीं  यह  बात  ठीक  ।  किन्तु  सद्र

 बहुत  खतरनाक  ७  |  न्यायपालिका  की  करने  का  एक  ही  उपाय  है  कि  उच्च  न्यायालय

 स्वतंत्रता  के  लिये  सब  से  बड़ा  संरक्षण  यही  के  न्यायाधीशों  को  जितनी  जल्दी  सम्भव

 है  कि  उसे  सब  प्रकार  के  लाल चों  से  मुक्त  हो  करते  रहना  चाहिये

 रखा  जाय  |  श्राप  उनको  तीन  वर्ष  तक  एक  उच्च  न्यायालय

 श्री  एस०  एस०  मोर  :  सेवा
 निवृत्त

 में  रखें  कौर  उस  के  बाद  दसरे  उच्च  न्यायालय

 होने  कें  पश्चात्  भी  ?  में  स्थानान्तरित  कर  दें  ।  किसी  व्यक्ति

 को  भ्राजीवन  एक  उच्च  न्यायालय  में  रखना

 श्री  रघरामय्या  सेवानी ad मत  rom ba  |
 से  वहां  उस  के  स्वार्थ  उत्पन्न  हो  जात  ह  जी

 के  परिचित  भी  ।  क्योंकि  सेवानिवृत  होने  के

 =
 कि  aga  अधिक  खतरनाक  aee  ह  ज

 बाद  भी  मित्रता  तो  बनी  ही  रहती  ध  ।  मं

 श्री  एस०  ato
 न्यायाधीशों  की  सच्चाई  में  सन्देह  |  ह

 ठीक
 किन्तु  हमें  उन्हें  ही  रखना

 चाहिये  श्री  में  गृह  मंत्री
 जी  से

 में  न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण
 यह  ग्रच राध  करूंगा  कि  वह  इस  सुझाव  पर

 ।
 विचार  करें  कि  जब  कभी  कोई  नया  मुख्य

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता

 संविधान  के  श्रनुच्छद
 २२२  में  एक  स्थान

 न्याय पति  किया  जाना  तो  az

 से  दसरे  स्थान  पर  स्थानान्तरित  किये  गये
 उस  न्यायालय के  बाहर के  क्षेत्र  का  होना

 न्यायाधीशों  के  लिये  प्रतीकात्मक  भत्ते  क्  चाहिये  जिस  में  कि  उसे  नियुक्त  किया

 >  |
 उपज  ग्र  |  क्या  ही  wear  होता  यदि  2

 उस  प्रतीकात्मक  wa  के  सम्बन्ध  में  इस  श्री  स०  ato  क्यों  ?

 विधेयक  में  कुछ  उपबन्ध  कर  दिया  गया

 होता  ।  में  उन  में  से  हूं  जो  यह  समझते  श्री  |  रघरामय्या  क्योंकि  स्थानीय

 कि  किसी  उच्च  न्यायालयਂ  के  मुख्य  न्याय पति  व्यक्ति  के  उस  स्थान  के  अनकों  व्यक्तियों

 उच्च  से  सम्बन्ध  तथा  अरार  बहुत  सी  बातें  होती को  उर्स  न्यायालय  के  वकील  संघ

 के  सदस्यों  में  से  भर्ती  नहीं  करना  जिस  में  पक्षपात  की  सम्भावना  हो  सकती

 झलकती  उसे  अन्य  उच्च  न्यायालयों  या  उस  है  ,  में  केवल  एक  सामान्य  सुझाव दे  रहा  हुं
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 मेरा  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  सभी  मुख्य  कहीं  थी  कि  जो  न्यायाधीश  वकील  संघ  से

 न्याय पतियों  ने  अपनी  शक्तियों  का  दुरुपयोग  लिये  जाते  हें  उन  की  wa  पहले  बहुत  होती
 तै

 किया  है  ।  वास्तव  @  अतः  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  जाने  पर

 मानदण्ड  बहुत  ऊंचा  रहा  है  ।  परन्तु  स्थानीय  उन  का  वेतन  अधिक  होना  चाहिये  ।  में

 व्यक्ति  को  उच्च  न्यायलय  का  न्यायाधीश  उन  की  इस  बात
 से  सहमत  नहीं  क्योंकि

 नियुक्त  करने  से  शक्तियों  के  दुरुपयोग  की  उन  का  वेतन  अरन्य  देशों  के  न्यायाधीशों  के

 सम्भावना  हो  सकती  है  ।  wa  मेरा  वेतन  की  तुलना  में  किसी  प्रकार  कम  नहीं

 अनुरोध  है  कि  इस  पहलू  पर  विचार  किया  है  कौर  फिर  इस  में  लोक  सेवा  की
 भावना

 जाय  |  में  झपने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय

 इस  विधेयक  के  अन्य  उपबन्धों  aw
 |

 के  अ्रनुभव  से  बता  सकता  हुं  कि  वहां  के  लोग

 एक  न्यायाधीश  के  रूप  में  देश  की  सेवा  करने
 में  पुर्णतया  सहमत  हूं

 ।
 के  लिये  अपने  आर्थिक  लाभ  को  तिलांजली

 दे  सकते हैं  ।
 जी  ने  बताया  यह  विधेयक  एक  सीधा  सादा-सा

 इस  प्रकार  तो  न्यायाधीशों  का  वतन
 विधान  है  ।  संविधान  ने  उच्च  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  पर  जों  क्तेंव्यभार  डाला  3.0  Sooo  रुपय  या  foo0  रुपये  मासिक

 क्योंकि  हमारे  यहां  चोटी  के  बकील
 हमें  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  उन  की  सेवा

 की  शर्तों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  इधर
 Ro,o00  पये  से  20,000  रुपये  तक

 ar मासिक  कमाते  2  |  किन्तु  इस  प्रकार  अंक
 के  एक  माननीय  संदीप  झ्र भी  कह  चुके

 गणित  के  हिसाब  से  काम  नहीं  चल  सकता
 हैं  कि  उन्हें  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  का

 तै
 कोई  ढंग  पसन्द  नहीं  है  ।  हम  उन  की  इस

 ।  में  समझता  हं  कि  ऐसे  व्यक्तियों  की क्

 बात  से  पूर्णतया  सहमत  हें  कि  यदि  ऐसी
 कमी  नहीं  है  जो  राज्य  की  सेवा  करने  के  लिये

 बातें  होती  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम
 अपने  स्वार्थ  का  त्याग  करने  को  तैयार  हैं  ।

 न्यायालय  के  मुख्य  त्यायाधिपति  को  सिफारिश
 मत  देश  वर्तमान  आधिक  अवस्था  को

 पर  भी  कार्यपालिका  की  सलाह  के  कारण
 ध्यान  में  रखते  हए  यह  युक्ति  ठीक  नहीं

 वकील  संघ  के  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त
 प्रतीत  होती है  ।

 डी i  किया  गया  है  तो  इस  विषय  पर  गम्भीरता  न्यायाधीशों  ने  हमारे

 तै से  बिचार  करने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  में  देश  की  परम्परा  को  बनाये  रखा  ।  परन्तु

 समझता  हूं  कि  संविधान  के  वर्तमान  उपबन्धों
 हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि

 के  भ्रन्तर्गत  को  इस  प्रकार  की  वे  कार्यपालिका '  के  प्रभाव  में  न  आरा  सके ं।

 सलाह  लने  की  कोई  शझ्रावव्यकता  नहीं
 कुछ  समय  पुर्व  बंगला  समाचारपत्रों  में  एक

 अथवा  में  तो  यह  कहूंगा  वह  गृह  मंत्री  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  किसी  राज्य

 इत्यादि  के  सथ  उस  विषय  में  चर्चा  कर  के  मुख्य  मंत्री  ने  मुख्य  न्यायाधिपति  को  एक

 सकते  किन्तु  उन्हें  उन  से  सलाह  नहीं  लेनी  पत्र  लिखा  था  जिस  में  किसी  न्यायाधीश  के

 चाहिये  |  मुझे  ara
 है

 कि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कार्य  की  भ्रालोचना  की  गई  थी  |  हमें

 frat  जैसा  कि  इस  मामले  के
 इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  न्यायाघीश

 सम्बन्ध  में  बताया  गया  है  ।  दलगत  राजनीति  स  अलग  रहें  ।  संविधान

 के  अन्तर्गत  जनसाधारण  को  जो  अ्रधिकार वकील  aq  के  सदस्यों  ने  न्यायाधीशों

 मिले  हुए  हें  उनकी  रक्षा  की  एकमात्र  साधन
 की  नियुक्ति  के  साबित  में  एक  बात  यह
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 थ्री  के ०  के ०

 न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  करता  हूं  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि

 हैं  ।  मत  इन  की  रक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  न्यायाधीशों  को  सेवा  की  शर्तें  निश्चित  करते

 वहम  देखते  हैं  कि  कई  बार  न्यायाधीशों  समय  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जाना

 वे  न्यायाधीश  का  कार्य  करते  होते  चाहिये  |

 ऐसे  पदों  पर  नियुक्त  किया  जाता  है  जहां
 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है

 q  कार्यपालिका  के  areal  के  निकट
 कि  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  जाने  के  fort

 areas  में  कराते  हैं  ।  हमें  ऐसी  नियुक्तियां  अच्छे  att  योग्य  व्यक्ति  नहीं  मिलते  हें  ।

 नहीं  करनी  चाहियें  जिस  से  लोगों  को  यह  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  यद्यपि  हमारे  रास
 अशंका  हो  सके  कि  न्यायाधीश  कार्यपालिका

 बिहारी  मोतीलाल  नेहरू  तथा  भूलाभाई
 से  प्रभावती  हैं  ।

 देसाई  जसे  विधान  पंडित  नहीं  र६  किन्तु

 हम  ने  यह  सुना  है  कि  पहले  उच्च  अब  भी  ऐसे  न्यायाधीश  हैं  जो  बहस  के  समाप्त

 न्यायालय  को  न्यायाधीश  राज्य  के  अधिपति  होते  ही  अपना  निर्णय  दे  देते  हें  कौर  ऐसे

 या  वायसराय  तथा  राज्यपालों  द्वारा  दी  गई  भी  हें  जो  बहस  समाप्त  होने  के  बारह  या

 पार्थियों  में  भी  सम्मिलित  नहीं  होते  थे  कि  पन्द्रह  मास  Gear  भी  अपना  निर्णय  नहीं

 कहीं  यह  न  समझा  जाने  लगे  कि  वे  दे  सकते  हें  ।  यह  तो  सरकार  के  न्यायाधीशों

 पालिका  से  प्रभावित  हैं  ।  किन्तु  art  कल  तो
 ~

 की  नियुक्ति  के  लिये  उचित  व्यक्तियों  के

 वे  छोटी  मोटी  पार्टियों  में  भी  सम्मिलित  चुनाव  पर  निसार  करता  >
 ट  ।

 qe

 होने  लगे  हैं  जिस  के  कारण  लोग  यह  समझते
 aa  ठीक  नहीं  है  ।

 हैं  कि  वे  मंत्रियों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  सेवा  की  न्यूनतम  अवधि  के  प्रश्न  के

 प्रभाव  में  प्राय  हए  सम्बन्ध  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  हैं  कि  प्रत्येक

 न्यायाधीश  को  अपना  निवृत्ति  वेतन  प्राप्त
 में  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्  विधि  व्यवसाय

 करने  के  लिये  कम  से  कम  कुछ  ay  तक करने  को  बहुत  खतरनाक  समझता हूं  ।  हमारे

 संविधान  में  जान-बुझ  कर  सेवा  निवृत्त  के  अवश्य  एकाध  करना  चाहिये  |

 पश्चात  निजी  व्यवसाय  का  निषेध  किया  इतनी  बातें  कहने  के  पश्चात  भी  डा०

 >
 गया  है  wit  यह  ठीक  ही  इस से  उन  काट  को  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  के

 की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  पहुंचता  है  ।  में  प्रति  कुछ  मादर  है  ।  किन्तु  ऐसे  मामले  भी

 सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्  नियुक्ति  के  भी  हो  सकते  है  कि  जहां  अपने  व्यवसाय  के

 अत्यन्त  विरुद्ध  हूं  ।  न्यायाधीशों  को  श्रुति  काल  में  पहुंचे  हुए  लोगों  को  एक

 या  दो  वर्ष  के  लिये  न्यायाधीश  बनाया निवृत्ति  के  पश्चात्  समितियों  इत्यादि  में

 नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  जाये  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  न्यूनतम  समय  तक

 से  लोग  यह  समझने  लगते  हैं  कि  वे  भविष्य  सेवा  करने  में  असमथ  तो  उसे  नियुक्त

 में  फल  की  तराशा  से  सरकार  का  पक्ष  लेने  लगे
 नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  में  ने  इसी  अरा दाय

 हैं  ।  न्यायाधीशों  को  किसी  बात  के  सम्बन्ध  का  संशोधन  भी  रखा  है  ।  कलकत्ता  उच्च

 में  चर्चा  करने  के  लिये  राज्यपालों  तथ  न्यायालय  के  कुछ  उदाहरण  मुझे  मालूम

 मंत्रियों  के  पास  जाना  भी  शोभा  नहीं  देता  जहां  न्यायाधीश  पेंशन  भी  प्राप्त  नहीं

 है  ।  भ्रम  में  सेवा  निवृत्ति  के  cea  इस  कर
 सके  हें  ।  में  राशा  करता  हुं  कि  मंत्री

 अकार  नियुक्तियों  तीव्र  विरोध  महोदय  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  करेंगे  ।
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 mt  ए०  एम०  टामस  :  स्यायावीज्ञों  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  कई

 श्री  एंथनी  ने  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  ऐसे  प्रश्नों  पर  चर्चा  किये  जाने  की  अनुमति

 राजनैतिक हेतु  का  ग्रा रोप  है  ।  दी  जो  संगत  wer  नहीं  a  इस

 राजस्थान  सम्बन्धी  उदाहरण  का  उत्तर  श्री  विजय  पर  बहुत  बातें  कट्टी  जा  चुकी

 कासलीवाल  दे  दिया है
 ।  मुझे  पता है

 भर  जब  तक  ग्रुप  मुझे  दो  तीन  मिनट

 कि  राज्यपाल  ate  मुख्य  न्पायाधीद्ष  कीਂ  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  की  अनुमति

 सिफ़ारिशों  में  विरोध  होने  पर  मध्य  नहीं  तो  उस  से  बहुत  भ्रान्ति  उत्पन्न

 की  सिफारिश  को  माना  गया  था  ।  ईस  होने  की  संभावना  है  ।

 अकार  के  अच्छे  प्रचलन  से  में  संतुष्ट  हूं  ।
 बिना  feat  औचित्य  यह  बात  बड़े

 श्री  एंथनी  का  आरोप  सारहीन  है  ।
 ज़ोर  से  कही  गई  है  कि  भाग  या  भाग

 यह  सुझाव  रखा  गया  है  कि  उच्च  में  के  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  समान  वतन  त्यायाधीक्ञों  की  नियुक्ति  करने  में  राजनैतिक

 और  समान  दर्जा  होना  चाहियें  ।  भारत  बातों  को  स्थान  दिया  जाता  है  1  में  पुरे
 सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  पहले  ही  से  विचार  ज़ोर  से  कहता  हूं  कि  यह  बात  ग़लत  है  कौर

 कर  रही  है  अरर  जब  भाग  कौर  भग
 एसा  कहीं  नहों  होता  है  ।  जरा

 में  के  राज्यों  में  वित्तीय  समानता  नहीं  कि  संविधान  में  क्या  उपबन्ध  किया  गया

 तब  न्यायाधीशों  के  atk  a ट  |

 कत्तव्य  तथा  उत्तरदायित्व  में  एकता  प्राप्त
 यदि  उच्च  न्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश

 करना  संभव  हो  सकेगा  |
 को  नियुक्त  करना  होता  तो  मामला  उच्च

 भाग  कौर  भाग  में  के
 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  से  प्रारम्भ

 राज्यों  के  बीच  समानता  को  माना  जा
 होता  है  ।  वह  सोचना  है  कि  साथी

 सकता  किन्तु  भाग  में  के  राज्यों  में

 कं
 न्यायाधीश  सेवा  निवृत्त  हो  रहा  कौर

 भी  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों
 में  ने  सब  संभव  दावेदारों  के  दावों  का  विचार

 उनके वेतनों  में  बहुत  भारिक  अन्तर है  ।
 कर  लिया  भ्र ौर  यह  मेरा  प्रस्ताव  है  ।”

 वेतन  24oo  कौर  Tooc  रुपये  के  बीच
 वह  मुख्य  मंत्री  को  संबोधन  करता  है  ।

 भिन्न  भिन्न  =  |  इस  शभ्रसमानता  को  दूर  मंत्रालय  ने  लगभग  चार  वर्ष  हुए  इस  की
 किया  जाना  इस  लिये  में  ने  इस  प्रस्तावित  प्रक्रिया  परिचालित  की  थी  ।

 वाद  विवाद  में  भाग  लिया है  |
 मुख्य  न्यायाधिपति  की  सिपारिश  पर  संविधान

 संविधान  की  धारा  २२२  के  अनुसार  के  अनुसार  संवैधानिक  राज्यपाल

 उच्च  न्यायालयों  के  सब  न्यायाधीश  समान  तथा  मुख्य  मंत्री  को  अपना  मत  अभिव्यक्त

 हूं  ।  जब  तक  उन  के  वेतन-स्तर  विभिन्न  करना  होता  है  ।  गृह-मंत्रालय  के  परिपत्र

 उन  के  परस्पर  स्थानान्तरण  नहीं  हो  में  कहा  गया  है  कि  इस  मामले  में  अप  हमें

 कौर  संविधान  की  धारा  निर्थक
 केवल  मुख्य  मंत्री  का  मत  ही  नहीं  भेजते

 प्रतीत  होगी  ।  इसलिये  भाग  में  के  अपितु  राज्यपाल  का  व्यक्तिगत  मत  भी

 राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  भेजते  हूं  ।  एक  तो  अपवादों  को  छोड़

 के  वेतनों  में  समानता  होनी  चाहिये  |  राज्य  से  बाहर  चले  जाते  हैं  ।

 डा०  काटजू  सभापति  जब  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  गुहा

 ama  इस  विधेयक  पर  वाद  विवाद  के  बीच  मंत्रालय  म  भ्राता  तो  उस  के  सामने
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 नी
 तीन  पत्र  होते  हैं-मुख्य  न्यायाधिपति  का  q  होना  चाहिये  ।  यदि  मुख्य  न्यायाधिपति

 राज्यपाल  का  व्यक्तिगत  मंत  फिर  राज्य  के  परामर्श  देता  तो  संसद  उस  पर  वाद

 प्रतिनिधि  मूख्य  मंत्री  का  मत  |  उन  पत्रों  विवाद  नहीं  कर  सकती  है  क्योंकि  संसद  में

 पर  हम  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  से  न्यायाधिपति  उपस्थित  नहीं  होता  ॥

 परामर्श  करते  स्  |  aa  फाइल  उसके  संविधान  a  किसी  न्यायाधीश  को

 पास  भेज  दी  जाती  है  ।  उसे  अरपना  व्यक्तिगत  किया  जा  सकता  किन्तु  हटाया

 नहीं  जा  सकता  है  ।  प्रत्येक  संविधान  में ज्ञान  होता  वह  अपनी  टीका  टिप्पणी

 न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  सुरक्षित  रखी देता  है  कौर  तब  मामला  व्यवस्थित  रूप  में

 जाती  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  की  पद्धति राष्ट्रपति  सामने  प्रस्तुत  किया  जाता

 है  ।  के  द्वारा  ही  अपितु  इस  बात  के  द्वारा

 भी  कि  न्यायाधीश  को  अपने  पद  के  संरक्षण

 किसी  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यह  का  पुरा  भरोसा  रहता  है  ।  वह  समस्त

 मामला  महत्वपूर्ण  होता  है  इसलिये  राष्ट्रपति  सन् देहों  से  ऊपर  रहता  है  |  उसे  इस  बात

 को  केवल  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  का  कोई  ध्यान  नहीं  होता  कि  यदि  वह

 के  परामर्श  के  अनुसार  कार्य  करना  मामले  का  निर्णय  इस  रूप  में  या  दूसरे  रूप
 ~

 शरर  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  से  पृथक  में  देता  तो  इस  से  कोई  व्यक्ति  प्रसन्न

 भारत  का दना  चाहियें  |  म  नहीं  समझता  कि  यह  होगा  अ्रथवा  अ्रश्रसन्न  होगा  |

 बात  इसके  वास्तविक  अभियान  को  सोच
 मुख्य  न्यायाधिपति  हटाया  नहीं  जा  सकता

 समझ  कर  कही  गई  है  या  नहीं  ।  मान
 है  ate  कोई  भी  न्यायाधीश  हटाया  नहीं  जा

 भारत  का  मुख्य  इस  मामले में  सकता  है  ।  यदि  are  किसी  नियुक्ति  विशेष

 राष्ट्रपति  का  सलाहकार  बन  जाता  तो  से  संतुष्ट  नहीं  तो  श्राप  सम्पूर्ण  केन्द्रीय

 कया  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  संसद  श्रपना  कर्तव्य  सरकार  में  भ्र विश्वास  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 छोड़ने  को  तैयार  हूँ
 ?  संविधान  कर  सकते  अथवा  गृह  मंत्री  को  भी  हटा

 के  राज्य  के  संवैधानिक
 सकते हैं  ।  यह  दूसरा  मामला  है  |  माननीय

 प्रधान  कौर  उन्हें  परामर्श  के  अनसार  सदस्य  इन  बातों  को  नहीं  सोच  सके  हैं  ।

 कार्य  करना  होता  है  ।  माननीय  faa  ने  वें  एक  अज्ञात  संविधान  को  स्थापित  करने

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  सुझाव  का  प्रयत्न  कर  रहे  इस  मामला

 रखा  क्योंकि  सब  मंत्रीगण  सन्देह  के  विशेष  साधारण  परामर्श  पद्धति  कौ

 पात्र  होते  क्योंकि  उनके  राजनैतिक  न  अपनाया  श्र  feat  अन्य  व्यक्ति

 सम्पर्क  होते  सम्बन्धी  होते  को  बीच  में  डाला  Wit  उस  अन्य

 बहनोई  कौर  न  मालूम  क्या  क्या  होते  व्यक्ति  पर  संसद  का  कुछ  अधिकार  न  हो  ।

 इसलिये  उन  पर  विश्वास  नहीं  किया  जाना  वाद  विवाद  की  बात  तो  दुर  रद्दी  यह  तो

 चाहिये  ।  उन  पर  संसार  की  प्रत्येक  बात  3
 ठ्  । वर्णन  करने  योग्य  प्रस्ताव  भी  नहीं

 के  लिये  कौर  शान्ति  के  प्रत्येक  इस  में  कोई  सार  नहीं  है  ।  कई  न्यायाधीशों

 शर  महान  नियुक्तियों  के  ने  भी  यही  बात  कही
 > 2  |  इंगलिस्तान  में

 विश्वास  किया  जा  सकता  कितु  न्यायपालिका  सम्राट  या  सम्राज्ञी

 अवद्य  cary  होनी  इसलिये  यह  मण्डल  के  परामर्श  से  नियुक्त  किये  जातें

 काम  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  सुपुर्द  झर  यह  परामर्श  प्रधान  मंत्री  दारा  दिया
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 जाता  कौर  प्रधान  मंत्री  लार्ड  चांसलर  न्यायाधीशों  को  निमंत्रण  स्वीकार  a  करके

 से  परामर्श  लेता  है  ।  लार्ड  चांसलर  स्वयं  वहां  नहीं  जाने  चाहिये  ।  यह  सब  बड़ी

 मंत्रिमण्डल  का  सदस्य  होता  कौर  मंत्रि  अंधिष्टतां  होगी  ।

 मण्डल  से  बाहर  भी  चला  जाता है  ।  यह  श्री  के०  के०
 क्या  न्यायाधीशों

 एक  राजनैतिक  नियुक्ति  होती  केवल  को  कौर  अवसरों  पर  निमंत्रित
 नहीं

 स्यायाधीदा  स्थायी  होता  है  ।  इंगलिस्तान
 जाता  है

 ?

 में  न्यायाघीश  होने  हैं  तौर  मुख्य

 काटजू  मुझे  इन  बातों  में
 ह: श ता है  ।  इसलिये  मुझे  ऐसे  किसी  उदाहरण

 का  पता  नहीं  नियुक्ति  करने
 eat  का  प्रयत्त  न

 कीजिये
 ।  मेरे  पास

 नियमों  तालिका  है  ।  न्यायाधीश  मेरे
 राज्यों  संवैधानिक  प्रधान  मंत्रालय

 कें  अतिरिक्त  प्रत्य  लोगों  से  परामर्श
 पास  att  मुझ  से  वार्तालाप  करते

 कौर  हम  बंगला  alee, लते  ठ  |  अपके  सन्देह  कौर  मंत्रालय
 a
 रक  प्रति  त्राक्षप  करने

 रविन्द्र  नाथ  ठाकुर  तथा  अरन्य  हरनेक  विषयों की  कुछ
 पर  चर्चा  करते  हे  ।  इसलिये  पुरानी  बातों सीमा  होनी  चाहिये  ।  किसी  भी  समय  श्राप

 इस  सार  सकते  जैसा  कि  श्राप  किसी
 को  बीच  में  न  जब  शौर

 दिन  इस  शरार  भराने  की  राशा  रखते  हैं
 राज्यपाल  बिल्कुल  ही  भिन्न

 व्यक्ति  होते  थे  ।

 में  इस  प्रकार  के  संदेहपूण  विचार  करने  पर

 कुछ  माननीय  सदस्य :  कदापि  नहीं  ।  पत्ति  करता  हूं  ।  मेरे एक  मित्र  ने  कहां

 डा०  काटजू  :  तब  आप  का  क्या  होगा  ?  हैं  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  भी

 जिस  प्रकार  श्राप  लोग  हमारे  ऊपर  कीचड़  संदेह  के  पात्र  हैं  ।  हिन्दू  या

 उछालते  अप  के  साथ  भी  ऐसा  ही  व्यवहार  मुसलमान  हो  सकता है  |  उस  के  न

 amr  ।  मुझे  श्री  बसु के  भाषण  खेद  पुत्र  होते  हूं  ।  इसलिये  क्या  किया  जाये  ?

 है  ।  उन्होंने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  क्या  उसे  स्थानान्तरित  कर  दियाः  जाये  और

 सम्बन्ध  में  कहा  fe  वहां  के  न्यायाधीश  एक  ही  उच्च  न्यायालय  में  तीन  वर्ष  से

 दलों  के  पास  जाते  तथा  गवर्नमेंट  हाउस  श्रमिक  न  रहने  दियाਂ  जाये  ?  इलाहाबाद

 स्पीति  में  जाते  x
 Q  इत्यादि  |  उन्होंने  यह  में  श्री  बनर्जी  एक  न्यायाधीश  जो  वहां

 दलील  कई  बार  दी  |  कोई  भी  व्यक्ति  लगातार  ३०  वर्ष  से  वह  उन

 राष्ट्रपति  भवन  में  जाने  की  इच्छा  रख  तम  न्यायाधीशों  में  से  जिनके  सम्पर्क  में

 सकता  है  |  पुराने  ढंग  की  बातें  करने  FT न्य  मे  और  भी  बहुत  न्यायाधीश

 क्या  लाभ  है  ?  इस  से  पहले  बारह  या  पन्द्रह  वर्ष तक  WE  |
 ।
 माननीय

 कार्य  पालिका  शक्ति  का  अध्यक्ष  gut  सदस्य  के  कथनानुसार  उन्हें  अवस्य  ही  तीन

 करता  प्रान्तों  में  कार्यपालिका  वर्ष के  cea  बदल  दिया  जाना  चाहियें  ।

 afer  के  अध्यक्ष  हुमा  करते  थे  ।  अरब  इन  प्रादेशिक  भाषाओं  के  लिये  इतना  ere  fear

 दोनों  स्थानों  राज्य  के  प्रधान  हमारे  जाता है  ।  में  नहीं  समझता  fray

 अपने  व्यक्ति  तौर  यदि  राज्य  किसी  राज्य  विशेष  की  जनता  कितनी  देर

 राष्ट्रीय  उत्सवों  अर्थात्  स्वतंत्रता  तक  अंगरेजी  को  न्यायालय  की  भाषा  जारी

 गणराज्य  या  ate  किसी  उत्सव  रखने  की  बात  बर्दाश्त  कर  सकेगी  |  इसलिये

 पर  स्यायाधीदों  को  निमंत्रण  देता  तो  क्या  यदि  कोई  व्यक्ति  आन्ध्र  से  सम्बन्ध

 व्याप  के  कहने  का  यह  अभिप्राय  &
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 चाहिये ।  में  नहीं  संमझ  सकता  कि  जब  चले  जाते  हैं  ।  इसके  बाद  मेरे  माननीय

 वह  तामिलनद  में  तो  उसका  1.0  मित्र  का  भाग  राज्य  संबंधी  सुझाव  जाता

 स्वागत  होगा  ।  लीजिये उसे  है  ।  शायद  सदस्यों को  मालूम  होगा  कि

 agi की  प्रपेक्षा  बंगाल  भेजा  जाता  १६  को  हमने  भाग  में  के

 ai  बंगाली  मुकदमे  कौर  मिसलें
 उसके  राज्यों  के  सभी  क्षेत्रों  से  संबंधित  राष्ट्रपति

 द्वारा  बनाये  गये  नियमों  को  गजट  में  प्रकाशित
 सामने  प्रति  हे  ।  क्या  वह  तेलगू  या  किसी

 दूसरी  भाषा  में  उनका  अनुवाद
 करायेगा

 ?  कर  दिया  है  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  की

 इस  समय  उसे  हिन्दी  नहीं  जाती  है  ।  इस  के  यह  इच्छा  है  कि  इस  मामले  पर  संसद्
 में

 बाद  तीन  वर्ष  के पर चात  उसे  पंजाब  मे  भज  चर्चा  होनी  तो  में  सदन  में  एक

 दीजिये  ।  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  व्यवस्था  करूंगा  ।

 यह  मामला  अत्यावश्यक नहीं  है उसको  पंजाबी  सीखनी  पड़ेगी  ।  तीन

 ay  बाद  उसे  गुजरात  या  महाराष्ट्र  भेजना  अन्त  कुछ  सदस्यों  न

 पड़ेगा  |  उसे  मराठी  भाषा  सीखनी  पड़ेगी  ।  कहा  कि  न्यूनतम  निवृत्ति  वेतन  १०००  रुपये

 यह  हास्यास्पद  है  ।  इस  चीज़  को  सुन  कर  होना  चाहिये  ।  यहां  ऐसा  चलन  नहीं  रहा

 मुझे  सचमुच  दुःख  ।
 साथ  ही  श्राप  सामाजिक  न्याय की  बात

 श्री  रघुरामय्या  :.  यह  श्रावक  नहीं  कहते  हैं ब्र ौर  चाहते  हे  कि  सभी  वेतन  कम

 है  कि  उच्चतम  का  प्रत्येक  न्यायाधीश  कर  दिये  जायें  ।  राज्यों में  केन्द्रीय  सरकार

 इस  देवा  की  प्रत्येक  भाषा  जाने  ।  यही  बात  में  नहीं  को  १०००  रुपये  या  १२००

 उच्च  न्यायालयों  के  संबंध  में  भी  लागू  होनी  रुपये  या  ७५०  रुपये  मिलते  हे  ;

 चाहिय े।  कोचीन  में  कदाचित्  इससे  भी  कम  मिलता

 5  |
 डा०  काट  :  मं  इस  विचार कौर क

 इसके  पीछे  छिपे  हुए  दोषारोप  से  बिलकुल  इन  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीशों

 असहमत हूं
 ।  ईश्वर  की  भ्रनुकम्पा  से  हमारी  की  स्थिति  विशिष्ट  है  ।  मं  उन  सब  Ta

 न्यायपालिका  की  सारे  देश  में  बहुत  उज्जवल  जिन

 >

 की  चर्चा  नहीं  करना  चाहता
 |

 कीर्ति  ।  वे  wad  ही  उच्च  न्यायलयों में  त्यायाधीकों  ने  पद  स्वीकार  वे  काफी

 काम  करते  रहते  हे  ग्रोवर  कोई  स्थानान्तरण  धन  कमा  रहे  थे  ।  दिवंगत  are  सिन्हा

 नहीं  हुए  हूं  ।  यहां  पर  जो  प्रदान  उसका  तथा  अरन्य  हरनेक  लोगों  के  विषय  में  मुझे  वास्तव

 ma  है  स्थानान्तरण  |  इसका  पथ  यह  में  कुछ  नहीं  मालूम  है  ।  में  इलाहाबाद  के

 कि  किसी  भी  न्यायाधीश  को  अपने  हीਂ  प्रांत
 बहुत से  लोगों  को  जानता हूं  ।  हमेशा

 में  सेवा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  यही  हुआ  है  कि  भारी  श्राय  को  छोड़  कर

 चाहिये  क्योंकि  उस  पर  विश्वास  नहीं  किया
 उन्होंने  ४,०००  रुपये  वेतन  स्वीकार  किया

 जा  सकता  है  ।  अपने  ही  न्यायाधीशों पर  ५००  रुपये  से  कोई  विशेष  अन्तर  नहीं

 इस  प्रकार का  दोषारोप  लगाना ठीक  नहीं  है  |
 पड़ता

 है  | @  जहां  तका  वेतन

 इसਂ  संबंध  में  मुझे  इतना  ही  कहना  है  |  का  संबंध  हमने  इस  पर  बिचार  किया

 श्री  फ्रेंक  एन्थनी  की  बातों  का  उत्तर  @  ।  निवृत्ति-वेतन  सेव  ११००  रुपयें

 देने  की  कोई  शझ्रावश्यकता नहीं  है  क्योंकि  रहा  है  ।  भ्रातृ  केवल  इतना  ही  है  कि  यदि

 पर  वह  भाषण  देने  के  बाद  सेवा  सात  ae  से  कम  की  तो  निवृत्ति
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 aaa  नहीं  मिल  सकता  है  ।  में  सदन  को  यह  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १६  में  President

 भ्राइबासन
 देना  चाहता  हूं  किं  हम  इस

 of  Indiaਂ  के  राष्ट्रपति  के  बाद

 बात  का  ध्यान  हम  इस  चलन  nominated  by  the  Chief

 को
 आरंभ

 कर  चुके  कि  कोई  भी  व्यक्ति  Justice  of  the  High  Court

 तब  तक  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  or  by  the  Chief  Justice  of

 नियुक्त  नहीं  हो  सकेगा  जब  तक  कि  उसने  India  or  Parliament  by

 कम  से  कम  पांच  ०  तक  सेवा  नकी  हो  ।  resolutionਂ  तथा  उच्च  न्यायालय

 अपवाद  स्वरूप  छ  महीने  इधर  उधर  हो  के  मुख्य  न्यायाधिपति  या  भारत

 सकते  हें  ।  में  ऐसे  मामलों  की  बात  नहीं  मुख्य  न्यायाधिपति  अथवा  संकल्प  द्वार

 कर  रहा  हूं  ।  यह  बात  नहीं  रह  गई  संसद्

 है  कि  कोई  मंत्री  किसी  व्यक्ति  को  कुछ  समय  किया  जाये  ।

 के  लिये  एक  न्यायाधीश  बना  दे  फिर

 दोष  जीवन के  €०  वर्ष  की  प्राय
 में  केवल यह  चाहता हूं  कि  एक

 न्यायाधीश  के  लिये  जो  कार्य  निर्धारित
 उसे  ५००  रुपये  निवृत्ति  वेतन  देता  रहे  शर

 करदाता इसके  लिये  धन  देते  रहें  ।  जहां
 उनके  अतिरिक्त  कार्यों  को  करने  के  लिये

 तक  निवृत्ति-वेतन  की  राशि  का  संबंध
 स्यायाधीणो  की  नियुक्ति  बहुत  सीमित  होनी

 जब  से  उच्च  न्यायालय  स्थापित  हुए  हें  तभी  चाहिये  |  यदि  कोई  ऐसी  श्रावस्यकता  पड़े

 से  यह  स्थायी  नियम  चला  श्राया  है  कि
 तो  उसको  संबंधित  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य

 अंग्रेज  न्यायाधीश  को  १२००  पौंड  कौर
 न्पायाघिपत्ति  के  नामनिर्देशन  के  आधार  पर

 भारतीय  न्यायाधीश  को  लगभग  इतना  ही  नियुक्त  किया  जाये  या  फिर  एक  संकल्प

 मिलता  रहा  है  ।  कौर  हम  उसी  को  जारी
 के  द्वारा  सं  re  ऐसा  करे  ।  इसका  परिणाम

 यह  होगा  कि  जनता  को  उस  त्यायाधीद
 रखे हुए  हे  ।  अतः  wa  में  कौर  प्रतीक  समय

 के  न्याय  में  प्रकार  का  wee  नहीं
 नहीं  देना  चाहता  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि

 इस  विधेयक  के  प्रसंग  में  न्यायपालिका  होगा  |  यही  मेरे  संशोधन  का  तात्या

 उसकी  नियुक्ति  के  तरीकों  के  संबंध  में  कुछ  सभापति  महोदय  संशोधन  प्रस्तुत

 आरोप  लगाये  गये  अर  यह  कहा  गया  कि
 oat  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  माननीय

 उसका  स्तर  गिरता  जा  रहा  है  ।  यह  सच  मंत्री  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 बात  नहीं है  ।
 डा०  काटजू  :  में  इस  संशोधन  को

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 स्वीकार  करने  में  झसम्थ  हूं  क्योंकि  इसके

 भाग  राज्यों  में  उच्च
 द्वारा  एक  बहुत  नया

 प्रौढ़
 बहुत  खतरनाक

 न्यायालयों  न्यायाधीशों  की
 सिद्धान्त रखा  जा  रहा  है  ।  अरब  मेरे  माननीय

 की  कतिपय  शर्तों  का
 मित्र  कहते  हें  कि  wie  के  राष्ट्रपति  को

 विनियमन  करने  वाले  विधेयक
 स्वयं  भ्र पने  भ्र धि कार  के  आधार  पर  कायें

 पर  बिचार  कियाਂ  जाये  ी
 करने  का  अ्रधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  उन्हें  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 खण्ड  २  > (afeatara  )  था  भारत  के  न्यायाधिपति  या  संसद्  के  एक

 संकल्प  द्वारा  नामनिर्देशन  कराना  चाहिये  ।
 श्री  के; ७  | 7 ह  बसु

 :
 में  प्रस्ताव  करता

 हूं
 में  समझता  हं  कि  आज  मंत्रियों  के  संबंध  में



 ४००९  उच्च  न्यायालय  के  स्थायाधीश  २४  अप्रैल  S8ue  की  विधेयक  ४०  vo

 काट

 जो  कुछ  कहा  गया है  वही  भविष्य  में  किसी  उसकी  व्यवस्था  करनी  है  कौर
 उसकी  प्रतिभूति

 न्यायाधिपति  या भी  न्यायालय  के  देनी है  ।  इस  विधेयक  को  बनाते  समय

 हमें  इस  का  ध्यान  रखना  पड़ा  था  |  परन्तु भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  की  गई
 ~

 नियुक्तियों  के  संबंध  में  भी  कहा  जायगा  में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  पीढ़ी  के

 और  तरह  तरह  के  आरोप  लगाये  जायेंगे  |  समाप्त  होने  पर  किसी  द्वारा

 में  यह  नहीं  चाहता  कि  भारत  के  मुख्य  ऐसी  छुट्टी  लेने  का  कोई  असवर  नहीं  शापेगा  ।

 पति  या  किसी  भी  न्यायालय  के  मुख्य  श्री  कठ  के०  यदि
 यह  बात

 न्यायाधिपति  सार्वजनिक  चर्चा  के  विषय  तो  में  अपना  संशोधन
 वापस

 लेना  चाहूंगा
 aq  संसद्  द्वारा  नामनिर्देशन  के  सुझाव

 सभापति  महोदय  :  क्या  सदन  माननीय
 में  भी  कोई  सार  नहीं  है  ।

 सदस्यਂ  को  अपना  संशोधन  वापस  की

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान

 अनुमति  पता है
 ?

 के  प्रस्तुत  feat  गया  और

 अस्वीकृत  हम्ना  |  कई  माननीय  सदस्य  :  जी  हा ं।

 श्री  के०  के०  बसु  :  में  प्रस्ताव  करता  संशोधन  सदन  की  अनुमति  से  वापस
 #  किः

 लियां  गया  ।

 २  में  पंक्ति  २२  निकाल
 डा०  काटजू  q  प्रस्ताव  करता

 दी  नन जाये  ।

 हूं  कि
 इस  संशोधन  के  द्वारा  में  के

 जाने
 की  छूटी  से  लौटने

 पर  पुनः  काय  अठारह  (१)  पृष्ठ  2,  पंक्ति  १२.  में

 करने  से  पुर्व  ase  निकलवा
 )

 af  के  बाद

 देना  चाहता  हूं  ।  यह  व्यवस्था  अंग्रेज़  दाऊद  ‘the  High  Court  at  Ran-

 न्यायाधीशों  के  लिये  की  गई  पर  अब  goonਂ  [Rapa  न्यायालय ‘J  रखे

 ऐसे  न्यायाधीशों  की  संख्या  बहुत  कम  रह  जायें  ।

 गई  है  ।  भारतीय  न्यायाधीशों  के  लिये
 (2)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  २५  में  A

 इसकी  कोई  अ्रावश्यकता  नहीं  है  ।
 Stateਂ  भाग  क  राज्य |  के  बाद

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  includes  a  High  Court  which

 हुमा  ।.  was  exercising  jurisdiction  in

 डा०  कॉटन  मेरे  माननीय  मित्र  ने  the  corresponding  Province

 जो  कुछ  कहा  उससे  मुझे  सहानुभूति  है  कौर  before  the  commencement  of

 में  यह  नहीं  चाहूंगा  कि  कोई भी
 भारतीय  the  Constitutionਂ  [*ak  जिसमें

 एक  ऐसा  उच्च  न्यायालय भी  सम्मिलत न्यायाधीश  भारत  से  बाहर  जाने  के  लिये

 छुट्टी  ले  प्राजक  इसका  कोई
 अथ  जिसका  संविधान  के  लागू  होने  से  a

 नहीं  रह  war  है  ।  परन्तु  अभी  कुछ  ऐसे
 तत्स्थानी  प्रांत  में  क्षेत्राधिकार  शब्द

 रखे  जायें  । न्यायाधीश  जो  सेवा  की  इस  ad  का

 लाभ  रहे  ।  नियमों  के  (3)  पृष्ठ  २,  पंक्ति २५  में  wee

 उन्हें  भारत से  बाहर  के  लिये  ट्री  a  Part  A  Stateਂ  भाग  राज्य
 1)

 area  करने  का  अधिकार  था  कौर  यहां  घर  म  ]  निकाल दिये  जायें  ।



 ४०११  उच्च  न्यायालय  के
 न्यायाधीश  २४  अप्रैल  Yaar  की  विधेयक  Sor

 हमारे  एक  न्यायाधीश  ऐसे  जो  सरकारी  कर्मचारियों  को  नहीं  दी  जाती

 ब्रह्मा  से  इलाहाबाद  को  स्थानांतरित  :  किये  न्यायाधीशों  को  नहीं  दी
 जानी  चाहिये  +

 गये  थे  |  यह  उस  waar  पर  किया  गया  कुछ  में  स्वेच्छापूर्वक  न्यायाधीशों

 था  जब  कि  ब्रह्मा  ब्रिटिश  साम्राज्य
 का  एक  ने  भ्र पनी  छुट्टियों  को  कम

 कर  दिया  है  ।

 यदि  किसी  समिति  में  काम  करने  के भाग  शर  यह  स्थानान्तरण  सहमति

 से  किया  गया  था  ।  उक्त  न्यायाधीश  लिए  उनसे  कहा  जाता  है  इस  कारण

 के  लिये  व्यवस्था  करनी  है  ।  यही  मेरे  प्रथम  वह  अ्रपनी  छुट्टियों का  उपयोग  नहीं  कर

 संशोधन  का  उद्देश्य  है  ।  अन्य  संशोधनों  पर  पाते  हें  तो  इसका  मुआवज़ा  उन्हें  मिल  सकता

 भी  यही  बात  लागू  होती  है  ।  है  ।  इसलिये  में  ara  करता  हु ंकि  वर्तमान

 सभापति  महोदय  द्वारा  उक्त  संशोधन  स्थिति  एवं  अवकाश  अवधि  में  की  गई  कसी

 प्रस्तुत  किए  गए  कौर  स्वीकृत  हुए  ।  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  हमारे  सार्वजनिक

 सेवक  जन  कल्याण  कौर  देव  हित  की  भावना

 सभापति  महोदय
 :  प्रदान  यह  है  से  काय  करेंगे  |  न्यायाधीश  सम्मानित  एवं

 खण्ड  २,  संशोधन  रूप  उच्च  वग के  जन  सेवक  हे  श्र  उम्र  इसी

 विधेयक  का  at  बने  भावना  से  करना  चाहिये  -<।  कुछ

 न्यायाधीशों  ने  अपने  अ्रवकादा  में  कमी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 कर  दी  है  माननीय  मंत्रीਂ  से  निवेदन

 खण्ड  २  संशोधित  रूप  विधेयक  में
 करता हूं

 कि  वह  मेरा  संशोधन  स्वीकार
 ५

 जोड़  दिया  गया  कर |

 खण्ड  ३  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ॥  सभापति  महोदय  संशोधन

 श्री  के०  वा०  में  प्रस्तावਂ  करता  प्रस्तुत  किये  गये  ।

 हूं  डा०  काटजू  :  कुछ  कारणों  के  शिखाधार

 (१)  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  ८  में  fourthਂ  पर  में  इन  संशोधनों  को  करने  के

 के  स्थान  पर  तैयार
 नहीं  हूं

 ।
 पहली  बात  तो

 यह  है
 कि  ऐसा  करने  से  हम  बहुत  दिनों

 eighthਂ  रखा  जाये  ।
 से  अपनाई  जा  रही  प्रथा से  काफ़ी  अलग

 (२)  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १३  में

 rc  हो  जायेंगे  ।
 दूसरीਂ  बात  यह  है  कि  देखने

 1  दुगना ' |  निकाल  दिया  जाये  ।
 में  तो  यह  नियम रवि  न्यायाघीश ने ने  वास्तव  में

 मेरे  get  संशोधन  का  संबंध  ve  जितना  काल  सेवा  में  बिताया  उसके  एक

 काल  से  है  जो  उसके  द्वारा  वास्तविक सेवा  चौथाई समय  का  अवकाश  उसे  दिया  जाय

 में  बिताया गया  है
 ।

 दूसरा  संशोधन
 न

 ली  बड़ा  विशाल  लगता  है  किन्तु  व्यवहार

 गई  छुट्टी  के  लिये  मुआवजे  के  संबंध  में  है  ।
 रूप  में  बहुत  से  उपबन्ध  ऐसे  हैं  जो  इस  नियम

 न्यायाधीशों  को  अन्य  लोगों  की  अपेक्षा  काफ़ीਂ  की  सौहाद्ं ता  को  कम  कर  देते  |  उदाहरण

 छुट्टियां  मिलती  हैं  ।'  उक्त  व्यवस्था  अंग्रेज़  के  लिए  निश्चित  करने  के  लिए

 स्थायाधीक्षों  के  लिये  की  गई  जिनहें  कार्यकालਂ  को  लीजिये  ।  अभी  हाल  ही  में

 लम्बी  get  की  आवश्यकता  पड़ती  थी  ।  पारित  खंड  २,  उपखंड  को

 ma  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  में  उसमें  लिखा  है  कि  निश्चित

 समझता  हूं  कि  यह  विशेष  af
 q  जा  Weg  करने के

 उसके  वास्तविक  कार्यकाल
 110  PSD



 ४०१३  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  २४
 ay जन पर  

 ्ल 9  Say  की  at)  विधेयक  ४०१४

 को  गिना  अर्थात  केवल  उतना  हीं  खंड  at
 कुल  प्रविधि  त्या

 समय  frat  जायगा  जब  कि  उन्होंने  arg  श्री  के०  |. ,  में  प्रस्ताव  करता
 किया  था

 ।  दूसरे  भत्ते  के  प्रत्येक
 हुं

 अवकाश  काल  का  एक  मास  अथवा  जितनी

 (१)  पृष्ठ  ३  पंक्ति  २१  में
 छुट्टियां  उसने  ली  जो  भी  कम  हो । प

 yearsਂ  के  स्थान  पर
 इसकाਂ  तांत्पयें  यह  है  कि  न्यायाधीश  अ्रघिक

 से  अधिक  तीन  वर्ष  तक  का  Waa  ले  सकता
 of  the  period

 spent  by  him  on  actual  service

 किन्तु  यदि  वह  इस  अवकाश  को  उपयोग
 whichever  is

 कर  लेता  है  तो  यह  अलक़ादा  निवृति-वेतन

 or  three  years

 greaterਂ  वास्तविक  सेवाकाल
 के  लिए  नहीं  गिना  जायगा  ।  इसका  परिणाम

 यह  gare  fe  बहुत  कम  न्यायाधीशों ने

 का  १/१२वां  भाग  अथवा  तीन  वर्ष  जो

 भीਂ  अधिक  अ्रादिष्ट किया  जाय इस  अधिकतम  अवकाश  का  उपयोग  कियां  है  ।

 मजबूरी  में  ही  इसका  उपयोगਂ  करते  (२)  पृष्ठ  ३  पंक्ति  ३१  में

 monthsਂ  [  केਂ  स्थान
 ~

 या  तो  बीमार  पड़  जाने  पर  या  किसी  घरेलू

 कारण  विशेष  से  बाधित  होने  पर  ही  इसकी  पर  months’  f

 उपयोग  करते  हे  ।  उसके  बाद  भत्ता  |]  झ्रादिष्ट  किया  जाय  |

 ७०
 देते ह  ।  अ्रवकादश  के  प्रथम  मास  में

 Sooo
 (३)  पृष्ठ  ३  पंक्ति  २२  में

 दूसरे  तथा  तीसरे  मास  में  २२००  monthsਂ  के  स्थान

 रुपये  मिलता है  ।  इन  तीन  साल  के  ग्रवकाश  पर  monthsਂ  [  दस  महीने  |
 में  भत्ता  केवल  प्राधा  मिलेगा  ।  इन  सभी

 आदिष्ट  किया  जाय  |
 बातों  को  ध्यान  में  रखकर  में  माननीय

 सदस्य  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  अपने  मान  लीजिये  कि  कोई  न्यायाधीश  सात

 या  प्राण  वर्ष  वास्तव  में  सेवा  करता  है संशोधन  पर  अधिक  न  करें  रोक  वर्तमान

 प्रक्रिया  को  ज्यों  का  त्यों  चलता  रहने  दें  ।  उसे  ३  at  भ्रवकाद  दिया  जाता  है  तो

 यह  उचित  नहीं  उसे  तीन  वर्ष  के न्यायाधीशों  के  लिए  यह  प्रक्रिया  बड़ीਂ

 जनक  oat  वे  इसे  चाहते  भी  हे  ।  एक
 अवकाश  का  उपयोग  करने  का  अधिकार

 दाताब्दी  से  यह  प्रक्रिया  लगातार  चली  ग्रा  नहीं  है  ।  उसकेਂ  वास्तविक  सेवा  काल
 का

 रही
 है  ।

 १/१२ वां  भाग  उसे  अवकाश  मिलना  चाहिये  |

 जो  न्यायाधीश  १६  वर्ष  या  afar की  सेवा
 श्री  के०  क्०  अपना  संशोधन

 करते  हे  उनके  लिये  इतना  आवकाश  ठीक

 वापिस  लेने  के  लिए  में  सदन  की  अनुमति

 चाहता हुं  ।
 है  ।

 दूसरे  संशोधन  में  तीन  महीने  का
 संशोधन  सदन  की  अनुमति  &  वापिस

 लिये  गये  ।  समय  दिया  है  पांच  महींने  का  समय

 अनुपात  की  दृष्टि  से  उचित  नहीं  लगता  है
 |

 सभापति  महोदय
 :  wet यह  है  :

 अब  समय  बदल  गया  है  ।  २६

 ४
 विधेयक

 का
 tt

 बने
 ।''

 REYo  जब से  नया  संविधान  क्रियान्वित

 gar  बहुत  सारे  परिवहन  हुए  हें

 खंड  ४  विधेयक  मं  जोड  दिया  गया  |
 भविष्य  में  भी  होने  at  ara  है

 ।
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 न्यायाधीशों  को  भी  wer  जन  सेवकों  की  रोगी  हो  सकते  हें  ।  शब्दकोश  लेने  कॉ

 तुलना  में  ग्रीक  अ्वकादा  नहीं  लेना  चाहिये  ।  उन्हें  अधिकार  हैं  ।  जब  वे  भ्रमणकारी  हैं

 तो  उन्हें  अवकाश  मिलना  ही  चाहिय े।
 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  गये  ।  में  फिर  कहूंगा  कि  यह  नियम  बहुत  दिन  से

 चला  ग्रा  रहा  है  कौर  इससे  किसी  को  कोई

 डा०  काटजू  :  माननीय  सदस्य  से  में
 हानि  नहीं  हुई  है  ।

 अधीन  करूंगा  कि  वह  अपने  संशोधन  वापिस

 ले  लें
 ।

 महालेखापाल  न्यायाधीशों
 का

 लेखा
 श्री  कठ  क्०  बसु  :  मं  निवेदन  करता  हूं

 रखते  ह  |  मान  लीजिये  किसी  न्यायाधीश  कि  मेरे  संशोधन  पर  मौखिक  मतदान  लिया

 जाय  |
 की  दो  ad

 at
 छुट्टियां  शेष  है  |

 हम  कहते हैं
 कि  भ्रापको एक  साथ  १६  महीने का  अवकाश  सभापति  महोदय  द्वारा  सभी  संशोधन

 मिल  सकता  है  उससे  अधिक  नहीं  ।  यदि  मतदान  केਂ  लिए  प्रस्तुत  किये  गये  कौर  प्रस्वीकृत

 आप
 छुट्टी

 लेते  हैं  तो  प्रथम मास  में  ४,०००  हुए  ।

 रुपये  फिर  चार  या  पांच  महीने  २,०००  सभापति
 महोदय

 :  set
 है

 रुपये  श्र  शेष  दस  महीने  तक  १,१००

 रुपये  मिलेगा  ।  यह  एक  ऐसा  वित्तीय  _  खंड
 ५  विधेयक  ata  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 नियंत्रण  है  जिसके  कारण  कोई  भी  न्यायाधीश

 तब  तक  अवकाश  नहीं  लेता  है  जब  तक  कि  खंड  ५  विधेयक  में  जोड  feat  गया

 facts  ही  मजबूर  न  हो  जाय  ।  निवृत्ति-वेतन  खंड
 ६  से  १३  तक  विधेयक  में  जोड़

 के  लिए  उसके  अलक़ादा  की  गणना  करना  दिये  गये  ।

 एक  दूसरा  प्रतिबन्ध  श्र  भी  है  |  यह
 खंड  न्यायाधीशों  देय

 दोनों
 नियंत्रण  इतने  कठोर  हूँ  कि  इस  स्वातंत्र्य

 का  उपयोग  कभी  व्यवहार  में  नहीं  हो  पाता
 श्री  के०  |- ,  बस  में  प्रस्ताव  करता

 है  ।
 यह  तो  केवल  भ्राकस्मिकताओं के  लिए  हैं  ।

 कुछ  अपवाद हो  सकते  जैसे  नासूर

 या  फेफड़ों की  खराबी  के  कारण उसे  १२  पृष्ठ  ५  पंक्ति  २  में  yearsਂ

 महीने  का  भ्रवकाश  लेना  पड़ा  ।  ऐसे  मामलों  के  स्थान  पर

 मे ंभी  §,2o0  रुपये  काफ़ी  नहीं हो  सकते  years’  aqਂ  ]  आदिष्ट  कियां

 माननीय  मित्र  से  में  कहूंगा  कि  वह

 विश्वास  रखें  कि  सार्वजनिक
 जाय |

 धनकोष  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंचती  है  ।  अधिक्तम  निवृत्ति-वेतन  प्राप्त  करने

 तीन  या  चार  ag  तक  छुट्टियां  इकट्ठी  के  लिए  बारह  ॥...  का  समय  जो  रखा  गया

 हो  सकती  हैं  ।  faq  तक  राध  वेतन  है  उसे  घटा  कर  वर्ष  कर  देना  चाहिये

 पर  र  आगामी  तीन  ae  aa  ताकि  इस  कार्य  &  लिये  अच्छे  व्यक्ति  मिल

 अनिश्चित  काल  के  लिए  बिना  वेतन  के  भी  सकें  जब  ह  यह  नियम  बना  दिया  है

 छुट्टियां  मिल  सकती  हैं  ।  में  जानता  हूं  कि  कि  हमारे  त्यायाधीदा  ६०  ay  की  उमम

 लम्बे  भ्रवकाद से  काफ़ी  परिवर्तन  होता  है  में  अवकाश  प्राप्त कर  लें  तो  शायद हीਂ  कोई

 किन्तु  जहां  तक  न्यायाधीशों  की  बात  है  उनमें  न्यायाधीश  ऐसा  हो  जो  अधिकतम  निवृत्ति

 वेतन  प्राप्त  करने कीਂ  सीमा  तक  पहुंच से  बहुत
 से

 न्यायाधीश  वृद्ध  हैं  जो  कभी  भी
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 के०  के०
 सके  ।  इसलिये  इस  अवधि  को  घटा  देना  संशोधन  लंदन  कीਂ  अनुमति  से  वापिस

 चाहिये  ।  यदि  हम  ऐसा  कर  देंगे  तो  इन  लिया  गया  |

 स्थानों  पर  कार्य  करने
 के  हमें  अच्छे

 सभापति  महोदय
 :
 प्रशन यह  है  : व्यक्ति  मिल  सकेंगे  |

 द्वारा  प्रस्ताव  €o oN
 विधेयक  का  लग सभापति  महोदय

 N+?
 प्रस्तुत  किया  गया  ।  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 डा०  काटजू  :  इस  खंड  में  निवृत्ति

 वेतन  प्राप्त  करने  के  अधिकार  की  व्यवस्था  खंड  १४  विधेयक  में
 जोड़  दिया  गया

 की  गई  है  ।  तीन  आक्समिकताशओं  का  इसमें
 खंड  १५  से  २५  तक  विधेयक  में

 उल्लेख  है  ।  बारह  वर्ष  तक  सेवा  कीजिये
 जोड़  दिये  गये  ।

 या  वृद्धावस्था  के  कारण
 |

 अलक़ादा  प्राप्त

 कीजिये  या  डाक्टरी  अपराधिक  पर  सेवा  करने  के  प्रथम  अनुसूची

 लिये  अयोग्य  प्रमाणित  होने  पर  माने  लीजिये
 श्री  के०

 के०
 :

 में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 कि  किसी  त्यायाधीदा  की  नियुक्ति  ४५  वर्ष

 अवस्था  में  होती  है  तो  इसਂ  प्रकार  वह  (8)  पृष्ठ  ७  पंक्ति  २०  में

 ४७  वर्ष  HY  अवस्था  में  अलक़ादा  प्राप्त  करने  yearsਂ  के  स्थान  पर

 का  अधिकारी  होगा  किन्तु  माननीय  सदस्य  yearsਂ  [  पांच  ८)  ]
 आदिष्ट

 के
 संशोधन

 केਂ  रचना  तो
 वह  ५३  की  किया  जाय  |

 अवस्था  में  ही  भ्रमणकारी  हो  जायगा  ।  में  \9  पंक्ति  Rv  में (२)  पृष्ठ

 यह  चाहता  हुं  कि  प्रत्येक  न्यायाधीश  के
 के  स्थान  qe“fiveਂ

 अनुभव
 उसके  ज्ञान  का  उपयोग  बारह

 |  शिष्ट  किया  जाय  |
 ay  तक  हम  कर  सकें  |

 हम  यह

 चाहते  हैं  कि  उसका  रैखिक  से  अधिक  उपयोग  (३)  (1)  पृष्ठ  ७  पंक्ति  ३१  में

 be  classified  as  followsਂ कया  जाय  |

 [  ढ इस  प्रकार  से  वर्गीकृत  किया  ्य जाय गाह  ह

 श्री  क0०  Fo  बसु
 :  क्या  आपका  अभिप्राय  के  स्थान  पर  ‘shall  include  service

 यह  था  कि  जिस  प्रकार  अ्रसैनिक  सेवा  .  के  as  a  judge  and/or  Chief

 कर्मचारी  १५  वर्ष  की  सेवा  करने  के  उपरांत  Justice  in  any  High  Courtਂ

 निवृत्ति-वेतन  पाने  के  श्रमिकों  हो  जाते
 [  न्यायाधीश  =|  अथवा  feat  उच्च

 उसी  प्रकार  ये  न्यायाधीश  भी  बारह  न्यायालय  में  मुख्य  न्यायाधिपति  के

 ag  कीਂ  सेवा  करने  के  बाद  अ्रधिकारी  हो  रूप में  किये  काम  को  सम्मलित

 जायेंगे  ?  किया  आदिष्ट  किया  जाय

 डा०  काट
 :  जी  at  (ii)  पंक्तियां  ३२  तथा  ३३  निकाल

 दी  जायं  |

 श्री  के०
 के०

 तब  में  भूल  में

 ।  में  अपना  संशोधन  वापिसਂ  लेताਂ  में  यह  तो  नहीं  कहता  किਂ
 निवृत्ति-वेतन

 हुं
 ।

 पाने  के  लिए  पुर्व  सेवा  की  आवश्यकता  नहीं
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 है  किन्तु  इतना  अवश्य  कहता  हूं  कि  यह
 के  अ्रतिरिक्त  होगा  ।  यदि  are  की  नौकरी

 समय  सात  ay  से  घटाकर  पांच  ay  कर  नौ  ag  की  हो  at  are  का  निवृत्ति-वेतन

 दिया  जाय  ।  माननीय  गृह-किये  मंत्री  ने  स्वयं  ७,०००  रुपये  हो  जायेगा  शर  यदि  aa

 यह  कहा  है  कि  कोई  at  व्यक्ति  जो  पांच  वह  की  हो  तो  १०,०००  रुपये  हो  जायेगा

 ag  तक  सेवा  नहीं  कर  सकत  है  न्यायधीश  परन्तु  १०,०००  रुपया  अन्तिम  सोमा

 नहीं  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  कई  है  ।  अप  बारह  वह  काय  करें  त

 एसे  ग्र वसर  ्र  सकते  हें  जब  कि  यह  निधम  १०,०००  रुपये  ड्राप  को  निवृत्ति-वेत

 मिलेगा  तथा  WI90 XK BR 2८  22  रुपय संभव  नहीं  हो  संकता  है  ।  अ्रावश्यकता

 पड़ते  एक  उच्च  न्यायालय  से  वेतन  के  अतिरिक्त  श्राप  को  मिलेंगे  ।  यहां

 दूसरे  उच्च  न्यायालय  को  न्यायाधीशों  पर  फिर  १६,०००  रुपये  at  एक  अन्तिम

 का  स्थानान्तरण  थोड़े  समय  के  सीमा  निर्धारित  की  है  ।  शर  यदि

 अ्रवकाद  प्राप्त  न्यायाधीशों  कौ  किसी  ने  केवल  yay  काय  किया  हो  at

 नियुक्ति  करने  का  भी  उपबन्ध  है  ।  उसके  लिये  ६,०००  रुपये  की  एक  धन  राशि

 पर्स  नियम  में  कोई  तुक  नहीं  है  कि  एक  व्यक्ति  निर्धारित है  ।

 जिसने  कम  से  कम  सात  ag  तक  न्यायाधीश  मेरे  माननीय  मित्र  ने  व्यवस्था
 के  रूप  में  काय  किया  वही  श्राधारभत

 अपने  सुझाव  में  रखी  है  वह  बिलकुल  भिन्न
 निवृत्ति  वेतन  पाने  का  श्रधघिकारी  हो  सकता

 है  ag  कहते  हैं  कि  सात  वर्ष  के  स्थान  पर
 हमारी  धारणा  यह  है  कि  कम  से  कम

 पांच  वर्ष  कर  दिया  जाये  वार्षिक  वृद्धि
 समय  पूरा  करन  का  उपबन्ध  प्रशासनिक

 किसी  प्रकार  की  न  दी  जाये  ।  उनके  संशोधन
 अनुभव  के  न्यायाधीशों  को  देने

 संख्या  २१  में  सुझाव  दिया  गया है  कि  पंक्ति
 के  लिए  हँ  ।  मत  जिस  प्रकार  माननीय

 32  तथा  33  को  निकाल  fear  जाये  ।  मं

 गह  काय  मंत्री  के  कुछ  संशोधनों  को  में  ने
 यह  नहीं  कह  सकता  हं  कि  वे  va  पर  वह मान  लिया  उसी  प्रकार  मं  करता
 आग्रह  करना  चाहेंगे  या  नहीं  | हूं

 कि  वह  भी  मेरे  संशोधनों  को  स्वीकार

 कर ल  श्री  के ०  के  बस  यदि  संशोधन

 संख्या  १९  तथा  २०  को  स्वीकार  कर  लें
 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  गये  ।
 तो  २१  तथा  २२  की  कोई  अ्रावस्यंकता  नहीं

 रहेगी  ।  Le  तथा  २०  तो  एक  ही
 डा०  काटकर  इन  मामलों  में

 हूं
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  सात  ्  के  बजाये
 बाज़ी  करने  कोई  प्रश्न  नहीं है  ।  पांच  कर  दिया  जाये  ।  संशोधन  संख्या  २१

 वतन  कीः  व्यवस्था  इस  प्रकार  है  कि  यदि  में  मेंने  कहा  है  कि  मुख्य  न्यायाधिपति  तथा

 अप  सात  वह  काम  करने  के  फ्इचात  अवकाश  न्य  न्यायाधीशों  में  निवृति-वेतन  केਂ  मामल

 ग्रहण  करें  तो  श्राप  को  ४५,०००  रुपये  का  में  कोई  भेद  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 निवृत्ति-बेसन  मिलेगा  जिसे

 निवृत्ति-बेसन  कहते  हू  यदि  श्राप  ने  are  डा०  :  हम  चाहत े|  कि  हमारे

 वर्ष  काम  किया  है  तो  प्रति  वर्ष  के  लिये  श्राप  न्यायाधीश  अधिक  समय  तक  काम  करते

 रहें  तथा  कम  से  कम  सातਂ  वर्ष  तो  अवश्य को  S90  रुपया  कौर  अधिक  मिलेगा  ।  इस

 के  भ्र ति रिक्त  श्राप  के  निवृत्ति-वेतन  में  2,000  ही  कार्य  करें
 ।

 मेरे  मित्र  सात

 रुपया  और  जड़  जायेगा  जो  Vig0  रुपये  वर्ष  के  स्थान  पर  पांच  वष  करना  चाहते  ह  ।
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 यदि  कोई  न्यायाधीश  पांच  वर्ष  लिये  (३)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  १८

 भ्राता है  तो  उसके  बाद  उसे  4,900  रुपये
 दाऊद  २०,०००  रुपये के  स्थान  पर

 का  अ्रधारभूत  निवृत्ति-बेसन  पेंशन )
 दाऊद  "8 € 000  रुपयेਂ  रख  दिया  जाये  ।

 तथा  ४७०2८ ५  दरजात  २३५०  रुपये

 देने  से  उसका  कुल  निवृत्ति-वेतन  ७३४५०  मेरा  ares यह  है  कि  जहां  तक
 रुपये  हो  जायेगा  |  हमारा  कहना  यह  है  कि  वेतन  का  सम्बंध  है  न्यायाधीश  तथा  मुख्य

 यदि  उसने  सात  वर्ष  कम  कायें  किंया  है  न्यायाधिपति  में  कोई  विभेद  नहीं  किया  जाना

 तो  उसे  ६,०००  प्रतिवर्ष  की  एक  निर्धारित
 चाहिये  |  इसी  लिये  हम  ने

 में  उन

 धन  राशि  निवृत्ति-वेतन  के  रूप  में  दी  केਂ  वेतनों  के  अ्रंतर को  घटा  कर  केवल  पांच

 ।  नियुक्तिਂ  करने  वाला  प्राणी  कार  सौ  रुपया  कर  दिया  है  ।  इस  का  कारण  यह

 इस  बात  का  ध्यान  रखेगा  कि  faye  है  कि  मुख्य  न्यायाधिपति  न्यूनाधिक

 उसी  कीਂ  की  जाये  जो  पांच  या  छे  वह
 वही  काम  करना  पड़ता  है  जो  अन्य  न्यायाधीश

 काम  HL  सकता  हो  |  किसी  विशेष  ara  करते  है  |  अन्तर  केवल  इतना  होता है
 के  लिये  विशेष  परिस्थितियों  में  इस  नियम  कि  मुख्य  त्यायाधिपति  को  अपने  साधारण

 को  भंग  भी  किया  जा  सकता  है  ।  इस  ara  के  भ्र ति रिक्त  कुछ  कार्यपालिका  तथा

 लिये  art  विवाद  का  सार  यह  है  fe  हम  ने  प्रशासनिक  कार्य  करने  पड़ते  हें  ।  इसी

 ६,०००  रुपये  प्रति  ag  के  निवृत्ति-वेतन  लिये  दोनों  के  वेतनों  में  प्रिक  अंतर  नहीं

 का  जहां  उपबंध  किया  है  वे  १,३००
 होना  चाहिये  ।  पहले  है  दो  उच्च  न्यायालयों

 रुपया  कौर  देना  हें  ।  अभी  नियम  को  छोड़  कर  किसी  भी  भारतीय  को  मुख्य

 ऐसे  हें  कि  जब  तक  कोई  न्यायाधीश  सात  न्यायाधिपति  के  पद  पर  नहीं  नियुक्त  किया

 वह  eat  न  करे  वह  एक  पैसा  wt  पान  का  जाता  था  भ्रंग्रेज़ों के  wet  में  मुख्य

 अ्रघिकारी  नहीं  होता  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  न्यायाधिपति  ar  पद  staal  के  लिये  ही

 के  लिये  हम  ने  ६,०००  रुपये  का  उपबंध
 होता  ।  इसलिये  मुख्य  न्यायाधिपति

 किया  है  ।  कौर  शेष  बातें  वहीं  हें  जो  पहले  तथा  wer  न्यायाधीशों  के  वेतन  में  बहुत

 थीं  तथा  जिन  को  बदलने  ar  कोई  कारण  अतर  होता  था  |  इसीलिये  हम  ने

 नहीं है  ।  बतन के इस श्रंतर के  इस  dae  को  घटा  दिया है  ।  तब

 सभापति  महोदय  द्वाराਂ  संशोधन  मतदान  फिर  निवृत्ति-वेतन  में  भ्रंतर  रखने  का  क्या

 कारण  है  ।  निवृत्ति-वेतन  के  लिये  मुख्य के
 लिये

 रखे  गये  तथा  भ्र स्वीकृत  हुए
 ।

 श्री  क्०  के०  बस  :  में  प्रस्ताव  न्यायाधिपति  तथा  न्यायाधीश  को  एक  ही

 श्रेणी  में  रखा  जाना  चाहिये  क्योंकि  गणोश

 ग्रहण  करनी  के  परिचित  इससे  कोई  तर  नहीं
 (१)  पृष्ठ  ८  qT-——

 (१)  पंक्ति ५  हटा  दी  जाये  ।  पड़ता  है  fe  ae  मुख्य  न्यायाधिपति  था

 ७७,  या  न्यायाधीश  था  |
 (२)  पंक्ति ६  में  ITਂ

 sis
 [  ग्रे  ड  पी २  शब्द  हटा  दिये  जायें  ।

 अख़्तर  संशोधन  के  सम्बंध  में  भी

 (२)  पृष्ठ  ८  में

 मुझे  वही  बात  कहनी  है  ।  इसका

 पंक्तियां  २०  से  लेकर  Vv  विचार  किये  कि  उसने  कितने  दिन  काम

 तक  हटा  दीਂ  जायें  ।  किया  है  उसे  निवृत्ति-वेतन  का  अधिकार
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 दे  दिया  गया  है  ।  इस  का  एक  उदाहरण  में  मुख्य  न्यायाधिपति  तथा  न्यायाधीश  में  कोई

 में  आ्रापको  देता हूं  ।  कहा  जाता  है  वि  बिहार  अंतर  नहीं  होता  हे  ।  परन्तु  जहां  तक  अन्य  बातों

 राज्य  सरकार  चाहतीਂ  थीਂ  कि  उच्च  न्यायालय  का  सम्बंध  जैसे  छोटे  न्यायालयों  तथा  उच्च

 का  वरिष्ठतम  न्यायाधीश  जिसे  far  वरिष्ठता  न्यायालय  के  तो  इस  का  सारा

 भार  मुख्य  न्यायाधिपति  पर  ही  पड़ता  है  ॥ के  अनुसार  मुख्य  न्यायाधिपति  नियुक्त  किये

 जाने  का  अघिकार  पहुंचता  मुख्य  में  स्वयं  अपने  ज्ञान  से  जानता  हूं  कि  इस  कार्य

 घिपति  के  पद  पर  नियुक्त  न  किया  जाये  ।
 में  प्रति  दिन  दो  घंटे  का  समय  खर्चें  करना  पड़ता

 इसीਂ  लिये  राज्य के  महाधिवक्ता को  यह  है  इस  के  लिये  उसको  अधिक  वेतन  दिया  जाता

 पद  स्वीकार  करने  के  लिये  राज़ी  किया  है  तथा  उसे  अधिक  निवृत्ति-बेसन  पाने  का

 गया ।  उन्होंने  केवलਂ  दो  वह  तथा  कुछ  अधिकार  होता  है  ।  इस  लिये  में  यह

 मास  यह  कार्य  किया  ।  हो  सकता  यह  मानने  के  लिये  तय्यार  नहीं  हूं  कि  दोनों  के  निवृत्ति

 केवलਂ  प्रवाह  हो  तथा  इसमें  कोई  सत्यता  वेतनों  में  कोई  प्रकार  न  रखा  जाये  ।

 नहों  परन्तु  बिहार  की  जनता  इसकी  खुले

 श्राम  चर्चा  कर  रही  है  ।  इस  प्रकार  वरिष्ठता
 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान

 का  अधिकार  छीना  नहीं  जाना  चाहिये  ।  के  लिये  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  ।

 हो  सकता  है  कि  श्री  लक्ष्मी  पति  झा  की

 नियुक्ति  बिहार  राज्य  के  हित  में  परन्तु  डा०  काटजू
 :
 में

 प्रस्ताव  करता  हूं

 भ्राइचयं तो  केवल  इस  बात  का  है  किः  देश

 भर  में  ऐसे  व्यक्ति  मिलते  हीਂ  नहीं  हें  जो  पृष्ठ  ९  पंक्ति  १२  में

 ingਂ  [afar]  शब्द  के  स्थान  पर
 बढ़ौती  के  निकट  पहुंच

 न
 चुके  हों

 ।

 additional  pension

 इसीलिये  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  together  with  the  additional

 करता  हूं  कि  वह  मेरा  प्रस्ताव  स्वीकार
 or  special  pension,  if  any,

 कर  लें  ।  इसीलिये  में  यह  भी  सुझाव देता  which  he  is  entitled  under

 हूं  कि  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  नियुक्त  the  ordinary  rules  of  his

 service,  shall  exceed”’ न  किया  जाये  जो  बुढ़ौती  के  निकट  पहुंच

 रहा  हो  तथा  निवृत्ति-वेतन  पाने  का  अधिकार  अतिरिक्त

 अथवा
 बिल्कुल  नहीं  होना  चाहिये  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत
 कोई  जिस  का  उसे  अपनी

 नौकरी  के  साधारण  नियमों  के
 किय  गये  ।

 पाने  का  अधिकार  अधिक

 डा०  ्  पुराने समय  में  कलकत्ता  होगा  ।”]  शब्द  रख  दिये  जायें  |

 उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीश  तथा  मुख्य
 यह  संशोधन  केवल  भ्रान्ति  को  दूर  करने  के

 न्यायाधिपति के  वेतन  में  २,०००  रुपये  का अंतर

 होता  था  जो  वास्तव  में  बहुत  अधिक
 था  ।  लिये  रखा  गया  हैं  ।  मान  लीजिये  किसी

 नाथ  न्यायाधीश  को  कुछ  वेतन  मिलता  है  ;
 फिर  भी  दोनों  के  निवृत्ति-वेतनों  में  तो  सदा

 ही  अंतर  रहा  है  इसलिये  यह  सुझाव  कि  दोनों  जिला  न्यायाधीश  हो  जाने  पर  उस  के

 के  निवृत्ति-वेतनों
 में  कोई  अंतर  न  रखा  जाय  वेतन  में  वार्षिक  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  उच्च

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  होने  पर  उसे  एक  और
 बड़ा  विचित्र  जान  पड़ता  है  ।  न्यायिक  कार्यों



 Coyy  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  २४  शीतल  L34v  की  विधेयक  ४०२६

 डा०  काटजू ६  में  प्रस्ताव  करता
 विधिक  वृद्धि  पाने  का  अधिकार  हो  जाता  है  ।

 तो  ऐसी  दा  में  यह  दोनों  वार्षिक  विधियां  जोड़  संशोधित  रूप

 ay
 जायेंगी  इनका  योग  ५००  रुपये  पारित  किया  जाये  म

 वर्ष  तथा  कुछ  २,५००  रुपये  से  अधिक  नहीं
 चूंकि  अभी  थोड़ा  समय  दोष  इसलिये

 होना  चाहिये  ।  यह  केवल  एक  स्पष्टीकरण
 उन  माननीय  सदस्यों  जो  प्रथम  वाचन  के

 |  समय  बोलने  के  लिये  बहुत  इच्छुक  अब

 अवसर  दिया  जा  सकता  है  कि  वे  अपने

 महोदय  :  प्रदान  यह
 से  सदन  को  लाभ  पहुंचाने  |

 पृष्ठ  ९  पंक्ति  १२  में  सभापति  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 के  स्थान
 पर

 ]  दाऊद
 हुआ :

 additional  pension
 विधेयक  संशोधित  रूप

 together  with  the  additional

 or
 पारित  किया  जाये  ी

 special  pension,  if  any,

 to  which  he  is  entitled  under
 श्री  जोखिम  आत्मा  :  में  विधेयक  के  मुख्य

 the  ordinary  rules  of  his

 shall  exceedਂ

 सिद्धान्तों  का  समर्थन  करता  हुं  ।  इस  दृष्टि
 service,  से  यह  विधेयक  ठीक  समय  पर  ही
 अतिरिक्त  उस  अतिरिक्त

 प्रस्तुत  हुआ  है  कि  उच्च  न्यायालय  क॑  त्यागी

 अथवा  विशेष  निवृत्ति  वेतन  यदि
 ary  को  दलबन्दी  का  खिलौना  नਂ  बनाया

 कोई  जिसका  उसे  अपनी  नौकरी  i  |  हमारे  संविधान
 के  साधारण  नियमों  के  अनुसार  पाने  का

 उद्यान  में  गुलाब  के  फूल  के  समान  व्यवहार
 कार  अधिक  शब्द  रख  दिये

 किया  जाना  चाहिये  ।  उन्हें  न्यायालय  के  बाहर
 जायें  किसी  से  बातें  न  सुननी  और  न  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t
 उन्हें  बातें  करनी  चाहियें  |  मझे  प्रसन्नता  है  कि

 माननीय  गृहकार्य  मंत्री  ने  यह  विधेयक
 वस्तुत

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  किया  है  ।  में  यह  बहुत  पसंद  करता  यदि  में

 उन्हें  एक  दिन  के  लिये  भी  किसी  उच्च
 प्रथम  संशोधित

 लय  या  उच्चतम  न्यायालय  में  बेठा  देखता  |
 रुप  विधेयक  का  अंग  बने  |

 यह  बात  में  इस  दृष्टि से  कहता  हुं  कि  सवन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  श्रेष्ठ  वकीलों  तथा  मंत्रियों  को  इन  कार्यों  के

 प्रथम  संशोधित  रूप  विधेयक
 लियें  नामबद्ध  करना  चाहिये  ।  निःसन्देह  यह

 सत्य  हैं  कि  हमारे  महान  नियमनिर्माताओं  में

 में  जोड़  दी  गई  |
 से  एक  जो  केंद्रीय  विधान  सभा  के  एक

 दूसरी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  ग  भूतपूर्व  सदस्य  स्वर्गीय  श्री  अभयंकर  नें

 खंड  १  विधेय॑क  में  जोड़  दिया  गया  |
 नागपुर  अधिकरण  के  समक्ष  कहा  था

 वकीलों  में  एक  मनष्य  होना  चाहता  नकि
 विधायक  का  नाम  तथा  अधिनियमन  सुत्र  मनुष्यों  में  UH  वकील  हमारे  वकीलों

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।  की  यह  प्रणाली  a  रीति  होनी  चाहिये  कि
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 उनके  लिये  समय  आ  गया  है  कि  वे  अपनी  अमरीका  की  परम्परा यों  से  इनकी  भली  प्रकार

 तुलना की  जा  सकेगी  । सेवायें  राष्ट्र  को  सौंप  दें  ।

 हमें  स्वर्ण  नियम  का  खण्डन  नहीं  करना  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 चाहिये  ।  जहां  तक  संभव  हो  राज्यपाल
 या

 उत्तर-पूर्व )  आजकल  भारत  में  न्यायपालिका

 राजदूत  या  अन्य  किसी  उच्च  पद  पर
 का  काय  १९५०  से  पूर्व  की  अपेक्षा  कहीं  अधिक

 drat  को  नियुक्त  नहीं  करना  चाहिये  ।
 में

 महत्वपूर्ण  है  ।  इस  कारण  हमारे  लिये  इसकी

 यह  कहूंगा  कि  हम  राजनीतिक  न्यायाधीश
 ओर  ध्यान  देना  अनिवार्य  हो  गया  है  कि  हमारे

 भी  नहीं  चाहते  हैं  ।  न्यायाधीश  हानि हीन  उच्च  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश

 नीतिक  सिद्धांतों  की  बातों  में  भाग  ले  सकते
 उन  शर्तों  की  पूर्ति  करते  हैं  जो  देश  उनसे

 हैँ  परन्तु  वे  राजनीतिक  मतभेदों  में  सम्मिलित
 चाहता  है  ।  अब  हमारा  एक  संविधान  हैं  जो

 नहीं  होंगे  ।  जिस  दिन  हमारे  न्यायाधीश  ऐसा

 करने  उस  दिन  हमारे  राज्य  की  नींव
 अपनी  बहुत  सी  न्यू नताओं  के  होते  हुए  भीं  देश

 के  नागरिकों  को  मूल  अधिकारों  का  आश्वासन

 टूट  जायेंगी  ।  वे  हमारे  संरक्षक  हैं  ।  वे  हमारे  देता  हैं  ।  उच्च  तथा  उच्चतम  न्यायालयों

 संविधान में  गुलाब  के  पुष्प  के  समान  हम
 में  हमारे  त्यायाधीश्ों का  यह  कर्त्तव्य  हे  कि  वे

 उनकी  सम्मान  करेंगे  ।  हम  इन  गुलाब  के  पुष्पों
 यह  समझें  कि  वे  मूल  अधिकार  क्या  हैं  ।  इसके

 को  पददलित  नहीं  करेंगे  ।  परन्तु  उन्हें
 अतिरिक्त  यह  देखना  भी  उनका  कत्तव्य  हैं  कि

 नीतिक  मतभेदों  से  दूर  अवश्य  रहना  चाहिये  ।
 नागरिकों  के  अधिकारों  का  खण्डन  तो  नहीं

 उन्हें  स्पष्ट  न  होने  में  ख्याति  प्राप्त  करनी
 होता  है

 ।
 इस  दृष्टि  से  हमारे  लिये  यह  बहुत

 चाहिये  ।
 महत्वपूर्ण हे  कि  हम  ऐसी  प्रत्येक  अहतियात

 बरतें  जिसके  फलस्वरूप  हमारे  न्यायाधीश
 मुझे  अपने  महान  नेताओं  में  से

 डा०  श्यामाप्रसाद  के  परीक्षण  की  याद  सिंह  की  भारती  कार्य  कर  सकें  ।

 आती  जिसमें  माननीय  श्री  एन०

 सी०  चटर्जी  तथा  श्री  नन्दलाल  फार्मा  मुझे याद  हैं  कि  स्वर्गीय श्री  शरत  चन्द्र

 बोस  ने  कलकत्ता बार  लाइब्रेरी  क्लब  स्वयं
 भी  अभियुक्त  थे  ।  जब  पांच  सम्मानित

 अगवाई एक  संकल्प  सर्वसम्मति से
 न्यायाधीशों  के  समक्ष  सरकारी  महा

 अनप्रार्थी ने  कहा  कि  आप  एक  राजनीतिक  पारित  कराया  |  उसमें कहा  गया  था

 कि  न्यायाधीशों को  राज्यपालों  तथा  अन्य
 जांच  कर  रहे  तो  सारे  न्यायाधीशों  ने

 प्रशासनाधिकारियों  से  मित्रों  की  भारती
 बाँधा  की  तथा  कहा  क्या  वे  वह  अपने  शब्द

 वार्तालाप  नहीं  करना  चाहिये  ।  मामला  यहां
 वापस  लेंगे  1.0  महा  अनु प्रार्थी  को  अपने  दाऊद

 तक  बढ़ा  कि  उस  क्लब  के  सदस्यों ने  एक
 वापस  लेनें  पड़े  और  उन्होंने  दो  बार

 संकल्प  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  कि
 मुझे  क्षमा  किया  जाये  हैै  इससे

 धीशों का  व्यवहार  ऐसा  नहीं  चाहिये
 प्रकट  होता  है  कि  वास्तविकता  क्या है  ।

 जैसा  कि  यदाकदा  करते  देखा  गया  हैं  ।  यह  इस

 हमें  अपने  न्यायाधीशों  पर  wa  होना  कारण  हुआ  कि  उस  जहां  तक  मुझे  याद

 हमारे  मित्र  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  परिचित चाहिये  ।  भारत-संघ  का  उच्चतम  न्यायालय

 एक  ऐसी  संस्था  है  जिस  पर  वास्तव  में-में  बंगाल  के  राज्यपाल  थे  ।  वह  इन  न्यायाधीशों

 है  ।  हम  अपने  अभिवक्ता  संघ
 की

 उच्च
 से  इस  विचार  से  मिलना  चाहते

 परम्परायें  स्थापित  करेंगे  थ  कि  वह  स्वयं  एक  वकील  थे  तथा  न्यायाधीश
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 [ato  एच०  एन०  मुकर्जी

 भी  उनके  साथी-वकील थे  ।  न्यायपालिका  सुनता  रहा  कि  एक  न्यायाधीश ने  कुछ  दबाब

 को  धन  देने  के  बारे  में  देश  बड़ा  ही  उदार  है  के  कारण  अपना  निर्णय  अन्तिम  समय  पर

 तथा  देश  को  यह  आदा  करने  का  अधिकार  बदल  दिया  था  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  यह

 है  कि  न्यायपालिका का  व्यवहार  ऐसा  हो  जसा  सूचना  सत्य  है  ।  परन्तु  इस  प्रकार  की  बात  इस

 कारण  होती  है  कि  हमारे  न्यायालयों  में  ऐसे कि  होना  चाहिये  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  यह  उचित
 व्यक्ति  हें  जिनमें  वे  विशेषतायें  नहीं  हें  जो

 धीश  में  होनी  चाहियें  ।  हम  चाहते  हें  कि
 नहीं  है  कि  हमारे  न्यायाधीश  वृद्धावस्था  के

 पास

 कार  ऐसी  योजनायें  बनाये  जिनसे  इस  देश
 किन्हीं  पदों  पर  नियुक्त  होने  की  आशा  करें

 ।

 यदि  आवश्यक  हो  तो  हमें  न्यायाधीशों  के  काम  में  विधि  जानने  वाले  विद्वानों  में  उत्साह  उतन्न

 हो  ताकि  वे  यह  महसूस  कर  सकें  कि
 करने  की  समय-अवधि बढ़ा  देनी  चाहिये  ।

 बनकर  वे  वास्तव  में  ही  अपने  को  राष्ट्र

 में  जानता  हूं  कि  सफल  वकील  बनने  की  सेवा  में  लगा  रहे  हैं  ।  यदि  हम  ऐसे  व्यक्तियों

 के  लिये  कुछ  विशेषताओं का  होना  आवश्यक  की  नियुक्ति  सुनिश्चित  कर  सकते  केवल  तब

 है  ।  परन्तु  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  एक  सफल  ही  हमारी  न्यायपालिका वे  कार्य  करेगी  जो

 वकील  की  विषेशतायें एक  न्यायाधीश  की  भी  संविधान  ने  उन्हें  सौंपे  हें  ।  हमें  यह  सुनिश्चित

 विशेषतायें  हों  ।  न्यायाधीश  को  शान्त  स्वभाव  करना  हैं  कि  हमारे  न्यायाधीश सिंहासन
 के

 का  होना  चाहिये
 ।

 हमें  लज्जा  के  साथ  यह  नीचे  दबे  हुए  नकली  सिंह
 न

 होकर  अपनें

 स्वीकार  करना  पड़ता  है  कि  हमारे  देश  में  अधिकारों के  सिंह  होंगे  ॥

 शास्त्रीय  स्वभाव  के  वकील  नहीं  हें  ।  हमने  श्री  सिंहासन  fag

 न्यायशास्त्र  में  कोई  महत्वपूर्ण  योग  नहीं  दिया  दक्षिण  )  सभापति यह  जो  विधेयक

 और  हम  एक  सफल  वकील  तथा  एक  सफल  आज  भवन  के  सामने  उपस्थित है  और  अभी
 न्यायाधीश  के  बीच  एक  प्रकार  का

 चन्द  मिनटों में  पास  हो  बहुत  ही

 करण  मानते  हें  |  यह  नहीं  होना  चाहिये
 |

 जहां  आवश्यक विधेयक  है  और  इसके  अनुसार

 जो  कुछ  सुविधायें  जजों  को  मिलनी

 हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  न्यायाधीश  न्यायिक  वह  उनको  मिलें  और  आज  भी  उचित ढंग
 व्यक्ति  जिनमें  पक्षपात  न  जिनका

 से  मिल  रही  हैं  ।

 सुझाव  इधर  उधर न  जो
 अनावश्यक

 रूप  में
 प्रसिद्धि

 लोलुप  न  जो

 '
 चुस्त  इस  विधेयक  के  सम्बंध  में  मुझे  एक  बात

 समाज  के  रंग  ढंग  के  प्रति  झुकने  वाले
 न

 हों
 ।  कहनी  है  कि  जहां  संविधान  के  आर्टिकल  २२०

 के  अनुसार  कोई  जज  रिटायरमेंट के  बाद

 जिस  समय  निवारक  निरोध  संबंधी  प्रैक्टिस  नहीं  कर  सकता  और  उसी  के

 एक  मामला  पांच  न्यायाधीशों के  पूर्ण  न्यायालय  रूप  इस  विधेयक  में  रिटायर  होने  वाले  जजों

 के  समक्ष  आया  उस  समय  कलकत्ता  उच्च  के  लिये  ६  हज़ार  रुपये  सालाना  पेंशन  का

 न्यायालय  में  एक  वार्ता  फेली  थी  ।  तीन  प्राचीन किया  गया  है  ।  ऐसे  लोगों के  लिये

 न्यायाधीशों का  मत  था  कि  निरोध  होना  जो
 कि

 array  से  भी  कम  सर्विस  कर  चुके

 चाहिये और  दो
 न्यायाधीशों  मत  था

 at  च ११  जो  वकील  रहने  की  अवस्था  म  जज

 कि  निरोध  बुरा  था  ।  कुछ  समय  तक  कलकत्ता  बन
 और

 सात  वर्ष  के  अन्दर  रिटायर हो  जायें

 उच्च  न्यायालय में  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  चर्चा  और  उन्हें  सात  वर्ष  पूरा  करने  की  अवधिन
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 मिले  तब  भी  उन्हें  कम  से  कम  ६  हजार  रुपये  होगी और  वे  जिस  प्रकार  निष्पक्षता  का

 की  पेंशन  मिले  और  सरकार  की  ओर  से  उनके  हार  उनसे  अपेक्षित उसको  मेंटेन  करने  में

 रिटायर  होने  के  बाद  उनके  जीवन  यापन  के  दिक्कत  महसूस  करेंगे  जेसे कि  अभी  श्री

 लिये  समुचित  प्राचीन हो  ।  यह  जो  प्राचीन  आल्वा  साहब  ने  कहा  कि  जब  सुप्रीम  कोट  के

 इस
 विधेयक  में  रक्खा  जा  रहा  है  यह  बहुत  ठीक  सामने  श्री  श्यामाप्रसाद मुकर्जी  का  केस  पेश

 था  तब  वकील  सरकार  ने  उसको  शायद  एक और  उचित  है  और  में  भी  चाहता  हं  कि  इस

 तरह  का  प्राचीन  होना  चाहिये  ।  साथ  ही  पोलिटिकल  नेचर  के  केस का  रंग  देना  चाहा

 में  यहं  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  जजेज  और  तब  उन्होंने  उसके  लिये  चीफ़  जस्टिस  से

 डांट  खायी  और  वह  उचित  ही  था  जब  उन्होंने को  रिटायरमेंट के  बाद  प्रैक्टिस  करने  की

 आज्ञा  नहीं  उसी  तरह  अगर  विधेयक  में  यह  कहा  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  किसी  रूप

 इस  बात  का  भी  प्राचीन  कर  दिया  जाता  से  भी  गवर्नमेंट  की  मातहती  कबूल  करने  को

 जिससे  कोई  जज  रिटायर होने  के  बाद  किसी  तैयार  नहीं  हें  ।  और  जजेज  इस  तरह  से  तभी

 सरकारी  नौकरी  में  नहीं  रक्खा  जायगा  व्यवहार  कर  सकते  हें  जब  उनके  दिल  में  यह

 तो  यह  हमारे  जजों  की  आज़ादी  और  उनकी  ख्याल  हो  कि  उनको  गवर्नमेंट  से  अपनी  सर्विस

 स्वतंत्रता और  निष्पक्षता  अधिक  सहायक  के  बाद  किसी  तरह  की  सहायता  और  कृपा

 होता  ।  जब  से  हमारी  अपनी  सरकार  आई  मिलने  वाली  नहीं  लेकिन  अगर  जज  के

 मन  में यह  ख्याल  रहेगा  कि  रिटायरमेंट के ह  तब  से  ३०  हाईकोट  के  जजेज  रिएपायन्ट  हो

 चके  हूं  ।  यह  बात  मेरे  एक  के  उत्तर  से  बाद  मुझे  गवर्नमेंट  की  कृपा  पर  निर्भर  रहना

 जो  सरकार  ने  मालूम  हुई  और  उन  पड़ेगा  और  में  उसी  अवस्था  में  कोई  लाभ  का

 रिएपान्थटमेन्टस् में एक सबसे अनोखी बात यह में  एक  सबसे  अनोखी  बात  यह  पद  प्राप्त  कर  सकूंगा  तो  वह  इस  तरह  आज़ादी

 हुई  है  कि  एक  जज़  महोदय  जो  सन्  १९३६  में
 और  निष्पक्षता के  साथ  अपना  काम  नहीं  कर

 रिटायर  उनको  हमारी  इस  सरकार  द्वारा  सकेंगे
 ।

 इसलिये  यह  बहुत  ज़रुरी  है  कि  जजों

 सन्  १९४७  में  नियुक्त  गया ।  को
 रिटायरमेंट  के  बाद  उनको  पुनः  नियुक्त

 वे  साठ  वर्ष
 की

 उम्र  में  अपने  कार्यभार  से  मुक्त
 न  किया  क्योंकि  इस  चीज़  के  रहने  से

 कर  दिये  जाते  हें  और  ११  ४  के  रिटायरमेंट  उनके  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  रीति  से  काम  करने

 के  बाद  इस  सरकार  द्वारा  उनको  ७१वें  में  बाधा  पड़ने  की  सम्भवना  है  ।  यह  नितान्त

 वर्ष  में  एपायन्ट  किया  जाता  है  और  शायद  आवश्यक  है  कि  जनता  के  दिल  में  यह  भावना

 दो  वर्ष  में  वे  स्वर्ग धाम  को  भी  चले  पता  बनी  रहे  कि  हमारे  जजेस  पूर्णरूपेण  स्वतंत्र  और

 नहीं  कि  क्या  fad  दो  वर्ष  वे  सर्विस  हर  तरह  से  एग्जीक्यूटिव  असर  और  दबाव

 में  रहे  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  जजों  को  जजी
 की  से  बाहर  हें  और  उनकी  अदालत  में  चाहे  छोटा

 गद्दी  पर  बैठते  हुए  कभी  उनके  मन  में यह  हो  या  बड़ा  सब  के  साथ  एक  सा  न्याय  किया

 भावना  नहीं  होनी  चाहिये  कि  उनकी  पुनः  जायगा  और  न्याय  देने  में  किसी  तरह  का  भी

 नियुक्ति होनें  वाली  क्योंकि अगर  यह  भावना  फर्क  नहीं  बनता  जायगा  और  यह  तभी  हो  सकता

 उनके  मन  में  रहेगी  तो  इससे  उनके  स्वतंत्र  है  wa  कि  हमारे  जज  लोग  बिल्कुल  निष्पक्ष

 और  निष्पक्ष  व्यवहार  में  बाधा  पड़ेगी  और  जिस  हों  और  उनमें  किसी  तरह  की  आकांक्षा  न

 गवर्नमेंट  के  विरुद्ध  कोई  अभियोग  होगा  क्योंकि  हम  यह  जानते  हें  कि  ज्यों  २  आदमी

 और  सामने  पेश  होगा  qa  वृद्ध  ;  है
 ~

 ः  प  बढ़ती

 उनको  उसमें  ठीक  बैलेंस
 ज्  न  जाती  है  और  हर  एक  आदमी  सोचता  है  कि  अभी

 करने  में  कुछ  और  मुश्किल

 '
 नाती  को  पढ़ाना  है  या  नतनी  की  शादी  करनी



 s5¢ePr  92 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  २४  नर  ६५  को  विधेयक  Vo 3¥

 सिंहासन

 हैं
 और

 यह  मनुष्य  स्वभाव  है  कि  वह  सोचता
 की

 नहीं  होती  में  सरकार  से  कहूंगा
 कि

 वह

 हैं  कि  में  अभी  कोई  नौकरी  दुबारा
 क्यों  न  कर  इधर  ध्यान  दे  और  ऐसा  नियम  बनाये  जिससे  वे

 लूं
 और

 मेरा  कहना  है  कि  जहां  यह
 भाव  रिटायर  होने  के  बाद  दुबारा  नौकरी  न  कर  सकें  |

 उसके  दिल  में  तो  उसकी  आज़ादी  की  गृह  विभाग  की  रिपोर्ट  से  मालूम  होता  है
 कि

 में  कुठाराघात  होने  की  संभावना है  १,३००  अवकाश  प्राप्त  व्यक्तियों की

 में  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  आपका  नियुक्तियां  हुई  हें
 जब

 कि  बेकारी  बढ़  रही  है
 |

 तीस  हाईकोट  के
 जजेज

 को
 रिएपायन्ट  करना

 बिल्कुल  उल्टा  किया  गया  है  ।  जैसा  कि  मेंने

 इस  आकांक्षा  की  भावना  को  उनके  दिलों  में
 कहा  TT——UF  तरफ़

 तो
 देश  में  बेकारी  बढ़ती

 करना  हैं
 और  उसके  मन  में  सदा  जा

 रही  है  और  दूसरी  तरफ़
 सरकार

 यह
 बना  रहेगा  कि  अगर  में  सरकार  कपाਂ  व्यक्तियों  की

 पुनर्नियुक्ति
 करती  हैं  ।  यह  कुछ

 रहा  और  सरकार  मुझ  से  खुश  रही
 ठीक  नहीं

 जंचता  ।  एक  तरफ़तो  देश  में

 तो  मुझे  रिटायर  होने  के  बाद  फिर  कहीं  न  बेकारी  फल  रही  लोगों
 को  काम  नहीं a

 wet  एपायन्ट  कर  लिया  जायगा  और  इस  fas  रहा  हे  और  दूसरी  तरफ़  इस

 भावना  के  रहते  वह  आजादी  और  पूर्ण  निष्पक्षता  तरह  के  रिएपायन्टमेंट्स जाते  हैं

 आखिर  किसी  जगह  पर  तो  एक  आदमी

 में  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  जजों  द्वारा  इस  को  रिटायर  करना  ही  पड़ेगा  और  मुझे  बड़ी

 तरह  का  आचरण  देश  और  प्रजातंत्र  के  हित

 में  नहीं  होगा  क्योंकि  छोगों  का

 में  एक  सभा  में  बोलते  हुए  कहा
 था

 कि
 वकीलों

 री  जुडिदायेरी  में  नहीं  रहेगा  ।  जज  के  पद  को
 भी

 रिटायर
 करने  की  अवधि  मुक़र्रर  होनी

 पर  जो  आसीन  हो  उसे  तो  निष्पक्ष
 उनके  लिये

 भी  एक  मियाद  नियत

 और
 स्वतंत्र  होना  चाहिये

 ।  इस
 सम्बन्ध  में  होनी  चाहिये  जिसके

 बाद  वह  आगे  प्रैक्टिस

 मैं  आपको  बतलाऊं  कि  एक  जब  श्री  टंडन  का  धंधा  न  कर  सकें  और  उन्होंने  आगे  कहा  था

 जी  यू  ०  पी ०  असेम्बली  के  स्पीकर  तो  उन्होंने  कि  अगर  ऐसा  न  किया  जायगा  तो

 यह  ऐलान  किया  था  कि  मैं  इस  पद  पर  तभी  उनको  रिटायर  करेगा
 ।
 मेंने  उस  अवसर

 पर

 बना  रहूंगा  जब  तक  विरोधी  पक्ष  का  उनको  इस  कथन  के  लिये  मुबारकबाद दी  थी

 भी  मेम्बर  मेरे  प्रति  अविश्वास
 की

 भावना
 और  उनके  विचार  का  समर्थन  किया  था  |

 जजों  के  रिटायर  होने  के  बाद  उनकी  पुनः रखता  और  अगर  विरोधी  पक्ष  के  एक

 भी  आदमी  को  मेरी  निष्पक्षता  में  विश्वास न

 हो
 तो  में

 इस
 गद्दी  को  तत्काल  छोड़  में

 की
 बात  है

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  मेरे

 उसी  तरह
 की

 भावना  अपने
 जजों  में  देखना  सुझाव  पर  गौर  करे इन  दादों  के  साथ में  इस

 चाहता  हूं
 ।

 इसके  अलावा  आप  जानते  हैँ  कि

 बिल
 का

 समर्थन  करते हुए
 भाषण

 समाप्त  करता  हूं  और  चाहता हूं  कि  यह  इस
 हाईकोट  के

 जज  ६०
 वर्ष  की  अवस्था  में  रिटायर

 होत ेहैं  और  सुप्रीम कोर्ट  के  जज  ६५  विकी
 की

 सदन  द्वारा  शीघ्र  से  शीघ्र  पारित  किया  जाय
 |

 अवस्था  में  रिटायर  किया  जाता  है  और  में
 डा०  सुरा  चन्द्र

 |

 पति  मुझे  इस  समय  केवल  दो  मिनट समझता  हूं  कि  इस  अवस्था  में
 कोई

 संभालना  ठीक
 भी  नहीं  रहता  हैं  क्योंकि  यह  एक

 बात  कहनी
 और

 वह  यह  कि
 यह

 अवस्था तो  सिंह  शान्ति  से  भगवत  भजन  करने  यक  जो  हमारे  सामने  प्रस्तुत  हुआ  वह  fers

 की  होती  यह  अवस्था  दुबारा  नौकरी  करने  पार्ट  ए  स्टेट्स  के  लिये
 है

 ।  में  समझता  हूँ
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 कि  यह  बहुत  ही  आवश्यक  विधेयक  लेकिन  लगाता  है  ?  एक  प्रोफेसर  नहीं  ।  मैं  ग  भारती  से

 इस  विधेयक  में  सिर्फ  जो  पार्ट  ए  स्टेट्स के  कह  रहा हूं  कि  राजनीति  का
 प्रोफसर

 हाई  कोट  स  हं  उन॑  और  न  ही  विधि  का  कौन  व्यक्ति

 सच  बोल  रहा  है
 और  कौन  यह  बात  वहीं सभापति  महोदय :  कदाचित  माननीय

 सदस्य  यहां  नहीं  थे  ।  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री
 वकील  समझ  सकता  है  जो  वर्षों  से  सफल

 वकालत  करता  आया  जो  समाज  के
 प्रत्येक

 ने  इसका  निर्देश किया  थी  तथा  प्रश्न  के  इस

 पहलू  का  संतोषजनक उत्तर  दिया  यदि
 वर्ग  के  सम्पर्क  में  आता  जो  उद्योगपति ओं

 और  aaa  वाले  डाक्टरों
 वह  कोई  और  बात  पूछना  चाहते  हें  तो  पूछ

 सकते
 हृ

 तथा  इंजीनियरों  आदि  से  व्यवहार  करता  है  ।

 वह  समाज  के  प्रत्येक  वर्ग  के  मस्तिष्क  की

 डा०  सुर
 चन्द्र  :  श्रीमान  उसका  उसकी  इच्छा-अनिच्छाएं

 आदि  समझता  है  और  में  आपको  बतला  सकता
 डा०  काटजू  :  सभापति  इस

 हूं  कि  ऐसे  व्यक्ति  में  साक्ष्य  की  झूठ-सच  समझने
 विधेयक  जैसा  कि  आपने  बहुत  से

 तक  उत्पन्न  fea  जो  वास्तव  में  विधेयक  से
 का  पर्याप्त  अनुभव  होता  =|

 किसी  भी  प्रकार  उत्पन्न  नहीं  होते  हैं  ।  परन्तु  मेरे  माननीय  मित्रों  ने  न्यायाधीशों

 वे  बड़े  ही  महत्वपूर्ण  विषय  हैं  ।  मेरे  माननीय  को  न्यायाधिकरण ों  पर  नियुक्त  करने  की  बात

 मित्र  प्रो०  मुकर्जी  जो  अब  यहां  नहीं  कही  ।  पारित  किये  जाने
 वाले  प्रत्येक

 अपने  बड़े  ही  निर्मल  तथा  ओजस्वी  ढंग  से  एक  नियम  में  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  अथवा

 सफल  वकील  तथा  एक  सफल  न्यायाधीश  के  आयकर  न्यायाधिकरण  अथवा  अपीलीय

 बीच  भेद  बताया  ।  में  उससे  पूर्णतया  सहमत  न्यायाधिकरण  आदि  की  व्यवस्था  रहती  है  और

 परन्तु  कठनाई  यह  है  कि  कोई  एसा  यह  उपबन्ध  रहता ह  कि  उनमें  निवृत्ति-प्राप्त

 मापक-यन्त्र  नही ंहैं  जिसके  द्वारा  आप  उस
 अथवा  मौजूदा  न्यायाधीश  ही  हो  सकते  हैं

 ।

 सफल  न्यायाधीश  का  पता  लगा  सकें  जिसकी  मेरे  कूछ  माननीय  मित्रों  नें  कहा  कि  इन

 कल्पना  मेरे  माननीय  मित्र  के  मस्तिष्क  में  है  ।  घि करणों  पर  व्यक्ति  नियुक्त  किए  जा

 वास्तव  में  उन्हें  राजनीति  का  अनुभव  ह  और  सकते  हैं  उनमें  निवृत्ति-प्राप्त  न्यायाधीश  नहीं

 वहां  वे  राजनीतिज्ञों के  सम्पर्क  में  आते  है  ।  होने  निवृत्ति-प्राप्त  न्यायाधीशों  को

 राजनीतिज्ञों  के  लिये  अब  यह  साधारण  सी
 कहीं  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 बात  हो  गई  है  कि  वे  अवसर  प्राप्त  होते  ही  उनके  कहने  का  तात्पये  यह  हें कि
 यदि

 वकीलों  को  गालियां  देते  हैं  ।  उन्होंने  यह  बड़े  art  के  निवृत्ति-प्राप्ति  पर  नियुक्त

 ही  सुन्दर  ढंग  से  व्यक्त  किया  ।  किन्तु  मेरे  किए  जाने  की  सम्भावना  होगी  तो  वे  अपने

 नीय  मित्र  एक  बात  पर  विचार  करना  भूलਂ  मौजूदा  काम  में  ईमानदारी  से  काम  नहीं  कर

 गये  ।  एक  न्यायाधीश  को  सर्वप्रथम  गवाही  पायेंगे  क्योंकि  निवृत्ति-प्राप्ति  पर  पुनः  नियुक्ति

 लेनी  पति  है  ।  न्यायाधीश  सदैव  ही  संविधान  की  आशा  में  वे  एसे  न्याय-निर्णय  दे  सकते  हैं

 से  उत्पन्न  होने  वाली  अच्छी  बातों  या  जो  सरकार  के  पक्ष  में  हों  और  अनचित  हों  ।

 धानिक  वक्नोक्तियों  या  विधियों  के  निवेदन  लेकिन  यह  बहुत  गलत  धारणा है  ।  यदि

 की  ही  जांच  नहीं
 करता

 है
 ।  मूल  बात  धघीद  ऐसा  करेंगे  तो  दुनिया  वालों

 यह  है  कि  सत्य  कौन  कह  रहा  है
 ।

 क्या  येह  वक्ता  संघ  पर  इसका  क्यो  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 मामला  झूठा  है  या  सच्चा  है  ?  वह  कौन  पता  अपने  आचरण  द्वारा  arfraqaat  संघ  ऐसे
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 न्यायाधीश  को  बतलाएगा  कि  आप  पर  जिससे  कि  अनेक  व्यक्तिओं  को  खेद  और  क्षोभ

 कोई  भरोसा  नहीं  और  आपके  लिए  हमारे
 और  नुकसान हो  |  एक  सांस में  तो  हम  यह  कह

 पास  कोई  आदर  स्थान  नहीं ह  ।”  ये  देते  हें  कि  हमारी  न्यायपालिका  सर्वोत्तम ों  में

 सब  चीजें  न्यायाधीशों  के  अनुचित  आचरण  से  एक  है  और  दूसरी  सांस
 में

 अनेक  माननीय

 सदस्य  यह  कह  देते  हूं  कि  उससे  न्याय  का करने  में  बाधक  हैं  ।

 नकार  होने  की  सम्भवना  है  ।  इसका  AT

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  एक  मुख्य  है  न्यायपालिका  की  आपकी  प्रशंसा  वास्तविक

 का  जिक्र  किया  जिनहें  में  जानता  हूं
 नहीं  है  ।  या  तो  आप  न्यायपालिका  पर  विश्वास

 और  जो  बड़े  आदरणीय  व्यक्ति  हैं  ।  पहले  वह  मत  कीजिए  अथवा  इसਂ  प्रकार  की

 इलाहाबाद  में  तब  बिहार  के  मुख्य
 आभास  की  बात  मत  कीजिए  |

 पति  होकर  उसके  बाद  पंजाब  गये  और

 तत्पश्चात  कलकत्ता  गये  |  यदि  वह  कलकत्ता  श्री  सिहासन  संविधान  में  २२०

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  रहे  आते  तो
 अनुच्छेद  किस  लिए  रक्खा  गया  है  ?  इसके

 इसका  कलकत्ते  में  सब  ने  स्वागत  किया  होता  |
 अनुसार  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायधीशों  को

 श्री  क०  के०  गत  दो  वर्षों  में  क्या
 वकालत  करने  की  इजाजत नहीं  है  ।  संविधान

 हुआ
 ?  के  लागू  होने  से  पूर्व  यह  बात  नहीं  वह

 किसी  भी  न्यायालय  में  वकालत  कर  सकते
 डा०  का  उसमें  बुराई  क्या है

 ?
 थे  ।  यह  अनुच्छेद  संविधान-निर्माताओं

 सरकार  कानूनों को
 मसविदा  तैयार

 जिन
 में

 डा०  काटजू  भी  सम्मिलित  किस
 करने  के  लिये  विशेषज्ञ  परामर्श  चाहती  थी  ।

 प्रयोजन  से  बनाया  था  ?
 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  यह  बहुत  अनुचित

 बात  है  तथा  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कई  कथाएं  डा०  दुर्भाग्यवश  डा०  काटजू
 चल  रही  में  इन  कथायों  के  प्रचलन  को  कैसे  वहां  नहीं  थे  ।  यदि  वह  वहां  होते  तो  उन्होंने

 सकता  हूं  ?  यदि  लोग  कुछ  भी  कहना  अवध्य  ही  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  होता  कि

 चाहते  अथवा  निन्दा  करना  चाहते  तो  न्यायाधीशों  को  उच्च  न्यायालयों  अथवा

 किसी  की  भी  निन्दा  कर  सकते  हैं  ।  उच्चत्तम  न्यायालय  में  वकालत  करने  दिया

 जाय  ।  जब  इसकी  अनुमति  sa  समय
 श्री के०  Fo  कया  में  एक  बात

 मुझे  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिसमें
 सकता  है  ?  इस  मामले  के  अतिरिक्त  क्या

 दृन्ययि  किया  गया  हो  |

 कोई  ऐसा  मामला  है  जिसमें कि  किसी

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  को  किसी  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सिंहासन  सिह

 ने  कहा  कि  उन्हें  कोई  नियुक्ति  मत  प्रदान सरकारी  विभाग  में  नियुक्त  किया  गया  हो  ?

 कीजिए  ।  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश

 डा०  काटजू  :  ऐसे  छोटे  ब्यौरों  को  जानने  ६०  वर्ष की  आयु  तक  रह  सकता  है  और

 के  लिये  आपको  अधिक  अवसर है  ।  में  मानता  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  ६५  वर्ष

 हूं  कि  मुझे  यह  नहीं  मालूम  |  मुझे  सब  माननीय  तक  ।  लेकिन उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश  को

 से  केवल  यह  कहना  कि  हम  भारत  उच्चतम  न्यायालय  में  लिया  जा  सकता  हैं  ।

 की  सर्वसत्ता  प्राप्त  संसद  में  काम  कर  रहे  मेरे  माननीय  मित्र  की  शंका  यह  है  कि

 इसलिए  हमें  कोई  ऐसी  चीज़  नहीं  कहनी  चाहिए  wal  के  न्यायाधीशों का  यह  प्रयत्न  रहेगा  कि
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 की  सीधे यक

 उन्हें  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  लिया  जाय  लदाई  पहाड़ी  जिला

 और  जब  कभी  ऐसा  मामला  आएगा  जिसमें  विधेयक

 कि  सरकार  की  दिलचस्पी  होगी  तो

 तम  न्यायालय  की  कुर्सी  को  ध्यान  में  रखते
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 काटजू  )  में  प्रस्ताव करता  हूं
 हुए  वह  सरकार  के  पक्ष  में  निर्णय  दे  देगा

 |

 पहाड़ी
 जिले

 के
 नाम  में

 में  आपको  बतला  दूं  कि  इस  प्रकार  की

 वृत्ति  से  मुझे  घृणा  न्यायाधीशों  के  प्रति  यह

 परिवर्तन  करने  वाले  विधेयक

 जिस  रूप  में  कि  वह  राज्य  परिषद
 उचित  बात  नहीं  है  ।  आप  उनकी  प्रशंसा  करते

 द्वारा  पारित  किया  विचार
 हूं  और  साथ  ही  साथ  उन  पर  शंका  करते

 आप  मंत्रियों  की  बुराई  कीजिए  ।  वे  उनका
 किया  जाए  ही

 ae  एक  औपचारिक  विधेयक
 उत्तर  देने  के  लिए  यहां  मौजूद  हें  ।  लेकिन  बेचारे

 न्यायाधीश  यहां  आरोपों  का  उत्तर  देने  के  लिये  बात  इस  प्रकार है  ।  आसाम के  पहाड़ी

 जिलों  से  एक  लुगाई  पहाड़ी  अपने
 मौजूद

 नहीं  हैं  ।
 नाम  में  परिवर्तन  के  लिये  बड़ा  आन्दोलन  करता

 फिर  में  राजस्थान  के  न्यायाधीश  के  सम्बन्ध
 रहा  इस  जिले  में  जो  आदिम

 जातियां

 में  कहना  हूं  ।  उनकी  सिफारिश  बड़े
 रहती  वे  सम्मिलित रूप

 योग्य  और  न्यायनिष्ठ

 न्यायाधीश के  रूप  में  राजस्थान के  मुख्य
 कहलाती  ह--लुशई  उनमें  से

 केवल  एक

 का  नाम  है  ।  इसलिए  यह  मांग  की  गयी है
 कि

 न्यायाधिपति द्वारा  की  गई  थी  ।  भारत  के  मुख्य
 इस  जिले का  नाम  बदल  कर  जिला  कर

 न्यायाधिपति ने  उनकी  सिफारिश  मंजूर  कर

 ली  ।  इसमें  क्या  बुराई  मेरी  समझ  में  नहीं
 दिया  जाए  ।  यह  मांग  स्वीकार  की  जा  रही

 आता  ।  कभी  कभी  मेरे  माननीय  मित्र  बिना  सभापति  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 |

 पूरी  तरह  सोचे-समझे  बातें  कहे  देते  हें  ।  इस  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  यह

 स्वेदित  है  कि  आदिम  जाति  के  लोग  अपने प्रकार  की  बातें  कह  कर  आप  न्यायाधीशों के

 प्रति  जनता  में  शंका  पैदा  करते  हैं  ।  सामूहिक जीवन  के  लिए  ख्यात  हैं  और  इसलिये

 जब  वे  उन  क्षेत्रों  के  लिए  सामूहिक  नाम
 रखने

 पंडित  एस०  ato  मिश्र

 का  आन्दोलन  करते  हैं  तो  यह  उचित  ही  है
 बात  सरकार  के  विरुद्ध  कही  गयी

 आप  उसे  न्यायाधीशों पर  क्यों  टाल  रहे  हैं  ;
 कि  हम  उनके  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लें

 कि  इस  क्षेत्र  का  नाम  रख  दिया
 न्यायाधीशों पर  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा

 जाए  ।  उनकी  भाषा  में
 के  अर्थ  क्षेत्र

 डा०  काटजू
 :

 मुझे  इस  बात  से  प्रसन्नता
 से  इसलिए  सरकार  इस  सुझाव  को  स्वीकार

 आप  चर्चा  का  अंत  इस  रूप  में  कर  रहे  हैं  क्यों  नहीं  कर  लेती
 ?

 कि  ag  दलों के  हमारे

 न्यायाधीशों के  प्रति  अत्यंत  मान
 इसके  साथ  में  एक  बात  और  कहना

 चाहता  हूं  ।  खुदाई  पहाड़ियों  के  सम्बन्ध  में  में
 तथा  विश्वास  प्रकट  करती  है  ।

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  पहाड़ी
 का

 सभापति  प्रश्न यह  विस्तार  ware  आदिम  जातियों  के  रहने  के
 *

 कि  विधेयक  संशोधित  क्षेत्र  से  आगे  तक  हैं  ?  यदि  ऐसा  तो  पहाड़ी

 पारित  किया  जाय  ह
 का  नाम  भी  मिजो  पहाड़ी  कयों  नहीं  रख  दिया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  जाता
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 विधेयक

 एन०  बी०

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  डा०  दि  मेरे  माननीय मित्र  ने  अभी

 के  लिए  रक्खा  गया  तथा  स्वीकृत  हुआ  |  अभी  एक  ऐसी  बात  का  उल्लेख  किया  जिसका

 सभापति  कोई  संशोधन  नहीं  प्रस्तुत  विधेयक  से  कोई  संबंध  नहीं  है
 ।

 हम
 सब

 लोग  इन  बातों  के  बारे  में  सावधान  हें  और
 हैं  ।  प्रदान  यह  है  कि  ।

 हैनन  १  से  ४,  अधिनियमन सुत्र
 जैसा  कि  में  पहले  भी  कई  बार  कह  चुका  हम

 तथा  पूरा  नाम  विधेयक  अंग  चाहते  हें  कि  हमारे  सारे  देशवासियों  चाहे

 बनें  पद  वे  मैदानों  में  रहने  वाले  हों  या  पहाड़ियों

 स्वीकृत  हुआ
 आदि  में  पूर्ण

 स्वातंत्र्य  किन्तु  साथ  साथ  हम  इस  बारे खंड  १
 से

 ४,  अधिनियमन सुत्र  तथा  पुरा
 में  भी  सावधान  रहते  हें  कि  भारत  की  एकता

 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 डा०  हाट  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि
 पर  आघात  न  हो  |  फूट  की  प्रवृत्तियों  को  बढ़ावा

 दिये  जाने  की  सम्भावना  भी  नहीं  हो  सकती  ।
 को  पारित  किया  जाए  पद

 सभापति  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत
 वास्तव यह  विधेयक  इसी  उद्देश्य से  प्रस्तुत

 साधन  गुप्त  किया  गया  है  कि  भारतीय  एकता
 का  विकास

 हो  और  आदिम  जाति  क्षेत्रों  कों  भारत  के  अन्य
 इस  विधेयक के  पारित  होने  के  पहले

 क्षेत्रों  के  स्तर  पर  लाया  जाये  ।
 मुझे  आदिमजाति  क्षेत्रों  के  बारे  में  कुछ  कहना

 हू  ।
 आदिमजातियों की  भूमि  के  नामकरण

 सभापति  प्रश्न यह  है
 :

 के  बारे  में  उनकी  भावना  का  आदर  किया  को  पारित  किया

 जाना  चाहिए
 |

 लुगाई  पहाड़ियां  आदि  नाम  तो
 ।'

 अंग्रेजों ने  दिये  थे  जिन्हें  आदिमजातियों  की  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भावनाओं  के  प्रति  कोई  आदर  नहीं  था  ।

 म॑  श्री  चौधरी  के  इस  कथन  से  सहमत  हूं  कि  हमें  राज्य-परिषद्  से  सन्देश

 उस  क्षेत्र  को  मिज़ो  जिला  कहने  के  मुझे  सदन  को  यह  सूचना  देनी
 आदिमजातियों की  इच्छाओं का  पुरा  पूरा  है  कि  लोक-सभा  द्वारा  १७  १९५४  को

 आदर  करते  मिज़ोरम या  उनकी  इच्छा  पारित  विनियोग  २)  विधेयक  ,  १९५४

 के  अनुसार  अन्य  कोई  नाम  देना  चाहिये  |
 को  राज्य-परिषद ने  वापिस  भेजा  और  इस

 इन  क्षेत्रों  के  बारे  में  मुझे  दूसरी  एक  बात
 विधेयक  के

 बारे  में  राज्य-परिषद्  को

 कहनी  है
 ।

 हमारा  राज्य  धर्मनिरपेक्ष  है
 और  सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 हम  किसी  धर्म  विद्वेष  के  प्रचार  का  विरोध

 नहीं  करते
 ।

 किन्तु  हमें  इस  बात  की  ओर
 विलीन  क्षेत्र  विधेयक

 धान  रहना  चाहिये  कि  कहीं  धर्म  की  आड़  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 में  राज कारण  न  खेला  जाय  ।  ईसा  मसीह  के  :  में  प्रस्ताव  करता  हुं
 :

 मतों  के  प्रसार  पर  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  किन्तु  कतिपय  विधियों  को  ऐसे

 उसकी  आड़  में  आइजेनहावर  की  नीति  का  क्षत्रों  संविधान  के

 प्रचार न  किया  जाए  प्रचार के  नाम  पर  प्रारम्भ  होने  से  अपवर्जित या
 अनपढ़

 लोगों में  फूट  प्रवृत्ति  न  बढ़ाई  अपवादित  क्षत्रों  के  रूप  में

 जाए  |  प्रशासन  कया  जाता  और
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 संविधान के  प्रारम्भ  होने  कतिपय  होती  है  ।  अंग्रेजी  सल्तनत  के  कार्ल  म  मानव

 राज्यों  में  विलीन  कर  दिय  लागू  समुदाय को  वहां  के  साधारण  जन  अधिकार

 करने  व्यवस्था  करने  वाले  से  वंचित  रक्खा  गया  था  ।  इस  बिल  के  स्टेटमेंट

 विधेयक  जिस  रूप में  कि  वह  आफ  आब्जेकट्स  में  यह
 बतलाया

 गया  है  कि

 राज्य  परिषद्  द्वारा  पारित  किया
 ~

 जो  एरियाज  एक्स क्लू डंड  और  पाशियली

 विचार  किया  जायें  ह  एक्स क्लू डेड  उनको  भी  उसी  स्तर  में

 यह  एक  अत्यंत  औपचारिक सी  बात  है  ।
 लाने  के  लिये  और  वहां  पर  भी  केंद्रीय  सरकार

 के  विधान को  लागू  करने  के  लिये
 संसद द्वारा  पारित  कुछ  अधिनियमों

 चेष्टा  कर  रही हैं  ।  वहां  दूसरी तरफ  में
 जिन्हें  राज्य  स्वयं  लागू  नहीं  कर  कार्य

 क्षेत्र  बढ़ाने  के  हेतु  यह  विधेयक  रखा  गया  है  |
 देखता  हूं  कि  सरकार  नें  उन  हलकों  को

 वंचित कर  रक्खा  हे  जिन्हें  इन  अधिकारों

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  का  उपयोग  करने  का  पूरा  मौका  मिलना

 हुआ  ॥
 चाहिये था  ।

 श्री  जज वाड़े  परगना  व
 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 हजारीबाग  )  माननीय  चेयरमेन
 अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते हैं  ।

 भारत  को  स्वाधीनता  प्राप्त  हुए  करीब  सात

 ay  होने  को  आज  स्वाधीनता  के  सातवें  इसके  च्  सभा  २६

 ag  जो  यह  विधेयक  लाया  गया  तो  उसको
 १९५४  को  सवा  आठ  बजे  तक  के

 लिए
 स्थगित

 देख  कर  एक  थोड़ा  सा  अचरज  और  हैरानी  हुई
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